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 भारत  के  संविधान  में  आगे  संशोधन  करने
 आले  बिस  को  पेश  करने  की  अनुमति  वी
 जाय े।

 Mr,  Deputy-Speaker:  The  question
 is:

 “That  leave  be  granted  to  in-
 troduce  a  Bill  further  to  amend
 the  Constitution  of  India”.

 ~
 The  motion  was  adopted.

 शी  प०  wy  बाकंचाल  :  उपाध्यक्ष
 महोदय,  मैं  इस  बिल  को  पेश  करता  हूं  ।

 14.34-),  Ars.

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)
 BILL

 {Omission  of  article  370)  by  Shri
 Prakash  Vir  Shastri:

 Mr.  Depaty-Speaker:  Bills  for
 consideration—Shri  Prakash  Vir
 Shastri.

 Shri  Sham  Lal  Seraf  (Nominated—
 Jammu  and  Kashmir):  Regarding
 this  Bill  I  have  a  motion.  My  motion
 fs  about  the  allotment  of  time,
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 उपाध्यक्ष  महोदय,  जम्मू-काश्मीर की
 विशेष  स्थिति  से  सम्बंधित  भारतीय  संविधान
 की  धारा  370  हटा  दी  आये  और  इस  के
 हटने से  संविधान  में  यदि  कहीं  कुछ  व्यवस्था
 अपेक्षित हो,  तो  वह  कर  सी  जाये.  जब  मैं
 इस  विधेयक  को  पारित  होने  के  ए  सदन  में
 प्रस्तुत कर  रहा  हं  तो  मेरी  आंखों के  सामने

 बे  सारे  दृश्य  के  चित्र-पट की  तरह

 मे  1947  में  की  आड  में  काश्मीर
 में  अपनी  सेवायें  भेजी,  कैसे  महीनों  तक  बहां
 पर  खून  को  नदियां  बहती  रहीं,  कसे  भारतीय
 सैनिकों ने  उनके दांत ट्रे  किए,  कैसे  बढ़ती
 हुई  भारतीय  सेनाओं  को  बीच  में  ही  रोक  कर
 भारत  सरकार  मे  हिमालय  जैसी  भज  की,
 कैसे  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  न्याय  qe
 weft  अक्सर  में  कर हम  फंसे
 और  कैसे  काश्मीर  का  बनने  का
 स्वप्न  देखने  वाले  te  को  वहां का
 प्रधान  मंत्री  बनाया  मथा  दो  शब्दों  में  मगर  मैं
 अपनी  सारी  बातों  को  कहूं  तो  में  मूं  कह  सकता
 हूं  कि  भारत  के  कुछ  ऊंचे  नेताओं  की,  जिनमें...
 के  कुछ  अब  नहीं  हैं,  अदूरदर्शिता,  राजनीतिक
 अकुशलता  भौर  व्यक्तिगत  प्रभ-अंगनों  के

 कारण  ही  यह  सारी  स्थिति  उत्पन्न  दुई ।

 सुना  यह  जाता  है  कि  ठोकर  लगने  के
 बाद  मन  की  बाख  खुल  जाती  है  t  परन्तु
 नहीं  कहा  जा  सकता कि  स्थिति  के  इतना
 बिगड़  जाने  के  बाद  अब  भारत  सरकार
 कब  सजग  होगी  ।  एक  अकेले  सरदार  बल्लभ-
 आई  पटेल  खून  की  एक  बूद  गिराने  बिना
 लगभग  साढ़े  पांच  सौ  रियासतों  का  बोदे
 ही  समय  में  भारतवर्ष  में  विलय  कर  के...
 अलि  गए,  लेकिन  यह  इतनी  बडी  सरकार
 सलह  बचों.  के  बाद  भी  एक  जम्मू-काश्मीर
 की  समस्या  का  लमा धाम  नहीं  कर  पाई  ।

 अपने  इस  बिशकेक  को  उपस्थित  करते
 समय  आज  मैं  एक  चेतावनी  भी  सरकार
 को  देगा  चाहता  हूं  ।  पिछले  सतह  अर्थों  में
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 प्री  प्रकाश वीर  शास्त्री]
 देने  के  आद  भी  सरकार  के  अनिश्चित  मन
 के  कारण  यह  समस्या  लयातार  बिगड़ती

 1279

 ही  गई  है।  लेकिन  भाज  मैं  कहना  चाहता  हूं  1४0
 कि  अब  बिगड़ने  का  भी  अन्तिम  छोर

 .

 शुकांहै।  यदि  सरकार  नेट्स  स्थिति  को  जल्दी
 न  सम्भाला  तो  मेरा  अनुमान  है  कि  यह  समस्या
 सरकार  के  हाथों  से  बाहर  हो  जायेगी  और

 SEPTEMBER  11,  186  (Amendment)  Bill
 (  Ow,
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 अपने  प्रभाव  का  उपयोग  इस  संविधान  की
 धारा  370  को  अविलम्ब  हटाने  के  लिए
 करें  ।  कमर

 संविधान  म  थारा  370  को  यतो
 समय  संविधान  सभा  में  श्री  गोपालस्वामी

 द्तशायंगर  ने  यह  आश्वासन  दिया  था  कि
 Y  यह  धारा  बहुत  जल्दी  हट  जायेगी  के

 इसके  लिए  देश  की  अगली  पीढ़ियां  इस  7  गाद  हमारे  पहले  प्रधान  मंत्री,  श्री  नेहरू  ने
 सरकार  को  कोसेगी  और  इतिहास  हस

 सरकार/को कभी  क्षमा  नहीं  कर  सकेगा
 एक  विशेष  आत  मैं  यहां  पर  यह  भी

 कहना  चाहता  हं  कि  जम्मू-काश्मीर राज्य  के
 बर्तमान  प्रधान  मंत्री,  श्री  गुलाम  मुहम्मद
 र्यरक  का  चुनाव  उस  समय  के  अविभागीय
 मंत्री  और  इस  समय  के  प्रधान  #मंत्री,  श्री  साल
 बहादुर  शास्त्री,  की  देख-रेख  में  हुआ  था  ।
 प्रधान  मंत्री  बनने  से  पहले  श्री  सादिक  ने,
 जो  कि  नेशनल  कांफरेंस  के  उपाध्यक्ष  थे,  28
 नवम्बर  1963  अपने  भाषण  में  यह  कहा
 था  कि  काश्मीर  राज्य  में  कानून  तथा  व्यवस्था
 बनाये  रखने  के  लिए  इस  धारा  370  का  तुरन्त
 हटना  बहुत  जरूरी  है  ।  प्रधान  मंत्री  बनने
 के  आद  भी  1  मार्च  और  20  मई  को  दिल्ली
 में  कांग्रेस  की  पार्लियामेंटरी पार्टी  की  मीटिंग
 में  दे  (बर  भाषण  देते  हुए  उन्होंने  कहा  कि
 यह  धारा  राज्य  की  प्रगति  में  बाधक  सिद्ध
 हो  रही  है  और  इसलिये इस  को  संविधान  से
 अविलम्ब हटा  दिया  जाये  ।

 लेकिन  अब  कुछ  दिनों  से  काश्मीर  के
 ब्यान  प्रधान  मंत्री,  नरी  सादिक/  ने  एक
 नई  कलाबाजी  शुरू  की  है  1  भाव  यह  कहते
 हैं  कि  धारा  370  को  हटाने  के  बजाये उस  में
 कुछ  भावश्यक  संशोधन  कर  लिये  जाये  और
 उस  के  लिए  वह  कानून  के  विशेषज्ञों  की  राय
 लेंगे.।  औसा दिक  की  इस  कलाबाजी से  कौर
 हमारे  प्रधान  मंत्री,  श्री  शायरी,  की  चुप्पी  से
 देश  में  तरह  तरह  के  र्थ  लगाए  जा  रहे  हैं।
 होगा  यह  चाहिए  कि  शास्त्री  जी  ने  जिस  तरह
 अपने  प्रभाव  का  उपयोग  करके.  औरी  सादिक
 ो  अवाम/  मंत्री  अमवाया,  उसी  तरह  बह

 कई  बार  अपने  भाषणों  में  और  लोक-सभा  में  &
 यह  कहा  कि  धारा  370  अहुत  कुछ  जिस.

 अकी  है  कौर  जो  शेव  |रह  गई  है,  वह  भी
 धीरे  धीरे  घिस  जायेगी  ।  काश्मीर  की  संविधान
 सभा  तो  अपना  स्पष्ट  निणेय  कर  ही  चुकी
 है  1  इन  तीनों  के  आशवासनों  कौर  निर्णयों
 के  बाद  भी  में  नहीं  समझ  पाता  कि  संविधान
 की  पवित्रता  को  नष्ट करने  के  लिए  भारत
 सरकार  ने  अभी  तक  हस  धारा  370  को  क्यों
 रखा हुआ  है  1

 इस  धारा  की  पृष्ठभूमि  के  सम्बंध  में  भी  मे
 कुछ  संकेत  देना  चाहेंगी।  जब  संविधान  सभा
 में  यह  धारा  उपस्थित  की  जाने  लगी  तो
 समय  एक  बात  आई  और  वह  यह  कि  चूंकि
 अम्मू-काश्मीर राज्य  का  भारतवर्ष  में  विलय
 उसी  प्रकार  से  हुआ  था,  जिस  प्रकार  कि  दूसरे
 देशी  राज्यों का  हुआ  था  और  उसी  प्रकार
 विलय  पत्र  पर  महाराजा  हरी सिह के  हस्ताक्षर  हुए
 थे,  तो  इस  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  संविधान
 सभा  के  एक  सदस्य,  श्री  हसरत  म्मेहनी-ने
 आ  गोपालस्वामी किंग्स-  यह  पूछा  कि
 अब  जम्मू-काश्मीर राज्य  का  विलय  दूसरे
 देशी  राज्यों  की  तरह  हुमा  है  उसी  प्रकार
 विलयपत्र पर  हस्ताक्षर  हुए  हैं,  तो  उसके लिए
 इस  तरह  की  विशेष  व्यवस्था  क्यों  की  जा
 रही  है  ।  श्री  गोपालस्वामी सांसद-  उस
 समय  जो  जबाब  दिये,  उनमें  मैं  विस्तार से
 नहीं  आता,  लेकिन  उन्होंने  जो  मुख्य  कारण
 बताया,  बह  मैं  यहां  पर  रखना  चाहता  हं  ।

 पहली  बात  उन्होंने  यह  कहीं  कि  अम्मू
 काश्मीर  राज्य  के  ऊपर  एक  सफल  प्राजनमण
 दह्भा  है  -  जो  अभी  तक  जारी  है  और  राज्य
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 की  स्थिति  अभी  तक  भ्र समान्य  बनी  हुई
 तथा  राज्य  के  भीतर  युद्ध  चल  रहा  है,
 लिए  असामान्य  स्थिति  में  राज्य  का  प्रशासन-
 तंत्र  भी  असामान्य  ढंग  से  ही  चलाया  जाना
 चाहिए  ।  दूसरे  उन्होंने  कहा  कि  हम  संयुक्त
 राष्ट्र  संध  में  हस  प्रश्  को  ले  जा  कर  उल्.
 गये  हैं  और  नहीं  कहा  आ  सकता  कि  अभी
 हमको  कितनी  देर  और  उसके  रमा  पड़ेगा।

 लेकिन  एक  विशेष  बात  जो  श्री  गोपाल
 स्वामी  बंकर-  ने  कही  थी  उस  को  मैं  उनके
 ही  शब्दों  में  हिन्दी  में  आपको  सुना  देना

 क्षेत्राधिकार  की  सीमा  भी

 निश्चित  की  जाए  |  जब  तक
 संविधान  सभा  स्थापित  नहीं

 औ  गोपाल  स्वामी  क्म्यंम'  जब  अपना
 आवरण  समाप्त  करने  लगे  तो  इस  धारा.  के
 सम्बंध  में  डू  भी  कहा  कि  यह  धारा
 कब  सं  आएगी ।  इसका  भी
 उन्होंने  निदेश  दिया  था  ।  उन्हीं  के  शव्दों  में
 मैं  बताना  चाहता  है  :

 “अब  राज्य  की  संविधान सभा  बैठ
 आए  और  राज्य  के  संविधान
 के  लिए  तथा  राज्य  पर
 फेडरल  क्षेत्राधिकार  की
 के  सम्बंध थें  अपना
 कर  चुके  तो  इस  संविधान
 सभा  को  सिफारिश पर  राष्ट्-
 पति  एक  आदेश  निकालेंगे कि
 यह  अनुच्छेद  306  (जो
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 art  दिये  गये  भार्वासन  के  आधार  पर
 जा  धारा  आठ  वर्ष  पहले  संविधान  से  हट  जानी
 चाहिये थी  वह  1964  तक  अभी  भी  भारत
 के  संविधान  में  क्यों  लगी  हुई  है।

 जम्मू-काश्मीर  के  लोगों  ने  जो  अपना
 संविधान  बनाया  उस  संविधान  भें  एक  [विशे
 बात  उन्होंने  यह  की  ।  जैसे  प्रधान  मंत्री  नेहक
 जी  ने  कभी  कहा  था  कि  वहां  के  लोगों  की
 राय  जानी  जाएगी  |  इस-संविधान  की  प्रस्ताबना
 में  ये  शब्द  लिखे  हुए  हैं,  जो  जम्मू  तथा  काश्मीर
 कासं  है,  उस  में  ट-

 “हम  जम्मू  तथा  काश्मीर राज्य
 के  लोग  इस  राज्य  के  भारत
 के  साथ  विलय के  जो  26
 अक्तूबर,  1947  को  हुआ
 था,  अनुसरण  में  इस  राज्य
 की  भारत  संध  के  साथ  उसके
 एक  भित  भंग  के  रुप  में
 वर्तमान  सम्बंधों  की  आगे
 परिभाषा करने  का  दढ  संकल्प
 सिए हुए  हैं  "

 ये  बद  ध्यान  देने  योग्य  हैं  कि  पहले  अब
 विलय पत्र  पर  हस्ताक्षर  हुए  थे  वे-जम्मू  तथा
 काश्मीर  के  महाराजा  के  हुए  थे  लेकिन-
 संविधान  सभा  का  जो  निर्णय  है,  उसकी
 प्रस्तावना  में  लिखा  हुआ  है  कि  “हम  जम्मू  तबा
 काश्मीर  राज्य  के  लोग”  रस  तरह  उनकी
 राय भी  आम ली  गई
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 (आ  प्रकाश बार  शास्त्र)  (भोडर-लार्डशिप)  को  भी  उन्होंने  अपने  ,

 इसके  आद  फिर  एक  शारा  जो  उन्होंने  संविधान  में  सुरक्षित  सखा  ।  जब  उन्होंने  यह

 (9  संविधान  में  रखी  वह  धारा  है  |  कहा  कि  संसद  को  खाली  विधेयक  बनाने =
 अम्म  के  संविधान की  इस  धारा  में  का  अधिकार है  साथ

 ही
 साथ  उन्होंने

 बिल्कुल  स्पष्ट  लिखा  हुआ  है:  यह  भी  लिखा  ह  कि  वहां  हाई  कोर्ट  के  जो  जज
 होंगे  उनको  राष्ट्रपति ही  नियुक्त  करेगा  और

 “अम्म  तथा  काश्मीर  राज्य  भात  उन  जजों  को  हटाने  का  काम  भी  राष्ट्रपति
 संध का  एक  अभि  झ  अंग  ही  करेगा  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  जज
 है  और  अभिन्  अंग  रहेगा  i”  आरतीय  संध  का  कोई  नागरिक  ही  होगा  ।

 और  भी  बहुत  सी  व्यवस्था यें कों  जिन  से आगे  के  लिए  भी/  उन्होंन  इस  बात  को  बहू
 कि  अतीत  होता  है

 कि
 उन्होंने  भारत  के  सर्वोदय

 भी  मालूम  पड़ता  है  कि  जम्मू-काश्मीर  राज्य  अधिकार  को  स्वीकार  किया  है  ।

 की  संविधान  सभा  और  भारत  के  निकट
 आना  चाहती  थी  t  उन्होंने  अपने  संविधान  में
 हक  धारा  147/भी  रखी  और  इस  धारा  में
 जहां.  उन्होंने  यह  व्यवस्था  की  कि  अबर
 संविधान  में  विधान  मंडल  कोई  संशोधन  करना
 आयेगा  या  इसकी  धाराओं  में  कोई  परिवहन

 अच्छा तो  यही  था,  जमे  मैंने  पहले  कहा
 है  कि.भाठ  बचे  पहले  जब  संविधान  सभा
 अपना  निर्णय  कर  चुकी,  उस  समम  इस  धारा
 को  हटा  दिया जाता  लेकिन नहीं  कहा  जा
 सकता  कि  क्यों  भारत  सरकार  जेसे  बंदरिया
 अपने  मरे  हर  बच्चे  को  छाती  से  चिपटाये

 22
 र  की  स्वीकृति  भी  धारा  को  क्यों  संविधान  में  लगा  कर  रखे  हुए  हैं।

 होगी,  लेकिन  इस  सब  के  साथ  साथ  संविधान  इसका  दुष्परिणाम क्या  हो  रहा  है  7
 सभा  ने  एक  लक्ष्मण  रेखा  भी  खीज  दी  और  खंब  से  बड़ा  दुष्परिणाम  तो  यह  है  कि  पाकिस्तान
 क  दिया  कि  :  आज  हिन्दुस्तान के  खिलाफ  दूसरे  देशों  में

 (le)  जाने  किम  किस  प्रकार  से  विष  उगल  रहा
 आध  और  <8  1  दूसरे  दुनिया  के  अन्दर  वे  देश  जो  हारे वाकई

 संविधान  को  महीं  जानते  हैं  या  जो  वास्तविक
 स्थिति  है,  उसके  बारे  में  उनके  ममों  में  भी
 सन्देह  होने  लग  गया  है  कि  कहीं  वास्तव  में
 अस्थायी पन  तो  नहीं  है  जैमे  पाकिस्तान  की

 संबिधान के

 अ*अ  अअ  ्

 पन  विधान  ि  यह  है  कि  जम्मू-काश्मीर  की  जनता  के  मन
 स्थापित  नहीं  में  भी  अस्थिरता  देखती  है  कि  कहां  ऐसा

 अ
 4

 नहों  कि यह स्थिति  आगे  चल  कर  कभी !
 बदल  जाए  370  धारा  को  रखने  का  बोला

 उन्होंने  कह  दिया  कि  धारा  अ  और  करा  डदुष्पद्णिम यह  है  कि  अम्म  काश्मीर  के
 5  जिसमें  राज्य  के  दिये  भारतीय  संसद  को  अन्दर  शेख  अब्दुल्ला  और  उनके  जैसे  दूसरे

 विधेयक  बनाने  का  अधिकार  दिया  गया  है  लोग  भी  अब  यह  आवाज  लगाने  लग  गये
 उसमें  परिवर्तन  का  अधिकार  भी  हैं  कि  जनता  की  राय  जानी  जाए  t

 विधान  मंडल  को  नहीं  होगा।  दूसरे  प्लेबेसाइट करंट  वहां  पर  बना  है  ।  जनमत
 यह  आदत  के  चर्च  अधिकार  केव  के  लित वह  बहुत  आतुर  हैलो लोग
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 है।  जहाँ  तक  पाकिस्तान  का  सम्बंध  है,  जी
 स्पष्ट  सी  भाषा  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  पत।

 अकार  की  कोई  आयातित  नहीं  हुई।  जम्मू
 काश्मीर  की  जनता  की  जो  सथ  से  बड़ी  पार्टी
 हे  नेशनल  काल्फेंस,  बह  भी  हमारे  पास
 “अम्मू-काश्मीर  को  बचाने'  मह  भा यह
 ले  कर  आई  थी  पाकिस्तान  के  पास  नेशनल
 कान्केंस  का  कोई  भी  प्रतिनिधि  नहीं  गया  ।

 ली मरी  आत  यह  है  कि  जम्मू  काश्मीर  की
 संविधान  सभा  ने  जो  संविधान  बनाया  है,
 उसका  मिणेय  भी  भारत के  पक्ष में  है
 ऐसी  स्थिति  में  पाकिस्तान  पार्टी  कहां  बनाता
 है?  कैसे  वह  बीच  में  एक  किराये  का  चौरी
 बन  कर  खड़ा  हो  सकता  है  ।  दो  आदमियों
 के  बीच  में  बात  हो  रही  है  तीसरा  आ  कर
 लड़ा  हो  गया  उन्होंने  कहा,  आप  कौन  हैं?
 उसने  कहा  मैं  अवाम  वाह  t  जो  पाकिस्तान
 की  स्थिति  है  बह  भारत  सरकार  को  दुनिया
 को  स्पष्ट  भाषा  में  बता  देनी  चाहिये  ।  यह
 हमारे  धर  का  अंदरूनी मामला  है  पाकिस्तान
 बीच  में  दखल  देने  वाला  कोई  नहीं  है  -  मगर
 पाकिस्तान  केवल  यह  कहे  कि  काश्मीर  में
 मुससखभानों की  संख्या  ज्यादा  है,  तो  इसका
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 मतलब  तो  यह  हमा  कि  कमारा  कस  को  यर
 मांग  करने  लग  जाये  कि  अमरीका  का  बह
 भाग  जो  उनके  साथ  लगा  हुआ  है  कौर  जहा
 पर  रोमन  कैथोलिक ज्यादा  हैं,  इसलिये
 वह  कनाडा  को  वापिस  मिल  जाना  चाहिये  t
 इस  प्रकार  की  दलील  दे  कर  पाकिस्तान
 जनता  को  भोर  दुनिया  को  गुमराह  करमा
 चाहता  हि  भारत  सरकार  इसका  भी  निरा-
 करण  कर  सकती है  ।

 दूसरा  पक्ष  जो  जनमत  सह  के  लिक
 कहत  आतुर  है  बह  डिटेन  है।  टेन  के  न
 में  एक  बात  में  कहना  चाहता  हैं  इंग्लैंड
 जहां  जहां  से  भी  हट  कर  गया  है  वहां  वहां

 वोहरा रहा  हूं  ।ये  मेरे  अब्द  नहीं  हैं:

 “किसी  राज्य  के  तत्कालीन शासक  द्वारा
 निष्पादित  प्रदेश-सुलेख  के  अनुसार उस
 राज्य का  भारत संध  में  विनय  प्रगति
 अंतिम  होगा  ।”
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 [ai  1८ ड  कावर  आस्था]
 यानी  राज्यों के  शासकों  को  विलय  का

 अधिकार  दिया  गया  है  इसका  नदी  किसी
 राज्य  की प्रजा  को।  आज  अगर  इंग्लैड का
 अमीनिधि  संयुक्त  राष्ट्र  संध  में  बैठ  कर  अपने
 ही  एक्ट  का  विरोध  करता  है  और  कहता है
 कि  जम्मू-काश्मीर में  जनमत  संग्रह  होना  चाहिये
 और  एके  एक  व्यक्ति  की  राय  ली  जानी  चाहिये,
 तामे  कहना  चाहता हूं  कि एक  ब्यक्ति  को
 राय  अम्मू-काश्मीर में  क्यों ली  जाए,  कल  को
 अगर  हिन्दुस्तान  की  बाकी  साढ़े  पांच  सौ
 रियासतें  कहती  हैं  कि  हमारे  अन्य  भी  राय
 ली  जाए  तब  हमारे  राज्यों  को  भारतीय  संघ
 में  मिलाया जाए,  तो  क्या  ब्िटेम  का
 प्रतिनिधि  इस  बात  को  भी  स्वीकार करेगा?
 अगर  स्वीकार  करेगा  तो  देशी  राज्यों के
 आद  फिर  ब्रिटिश  भारत  का  नम्बर  आता  है,
 रावलपिंडी  से  लेकर  कन्या  कुमारी  समेत,
 सारे  पुराने भारत का  नम्बर  आता  है  ।  तब

 पुराने  हिन्दुस्तान  की  जनता  की  मांग  यह  होगी
 कि  हिन्दुस्तान  के  नेताओं  ने  देश  विभाजन
 स्वीकार करते  समय  हमारी  राय  नहीं  ली
 ये  अंग्रेजों के  चक्कर  में  आ  गए  जिस से  देश
 का  विभाजन  करना  पड़ा  भीर  अब  राय  ली
 जानी  चाहिये कि  पाकिस्तान  का  अस्तित्व
 मायाजाल--या  नहीं  ?  इसप्रकार की

 स्थिति  पर  ब्रिटेन  जाना  चाहेगा  क्या  ?

 जहां  तक  अमरीका का  सम्बन्ध  है,  कुछ
 बात  में  कहना  चाहता  हूं।  1948  में  जब  पहला
 प्रस्ताव  संयुक्त  राष्ट्र संध  में  पास  हुआ  था
 उस  समय  अमरीका  का  रुख  बडा  स्पष्ट
 था  tv  उसने  स्पष्ट  भावना  में  कहा  था  कि
 गाकिस्ताने  की  सेनाओं  को  काश्मीर  की  धरती
 खाली  कर  देनी  चाहिये,  स्थिति  को  सामान्य
 अनामा  चाहिये।  उसके  बाद  जब  कुछ  सैनिक
 गठबंधन हुए  ,  सी एटो  और  सैंटो  वगैरह  बने,
 उसके  बाद  से  अमरीका ने  पाकिस्तान  को
 समर्थन देना.  आरम्भ  किया और  लोगों  से
 कान  में  कह  दिया  कि  कम्युनिज्म  का  मुकाबला
 करने  के  लिए  हम  को  कोई  नकोई  देश  साथ
 बैना  जरूर  पड़ेगा  ।  अगर  कम्यूनिज्म था
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 मुकाबला करने  के  लिए  पाकिस्तान  को  साथ
 लेने  के  लिए  इस  तरह  से  काश्मीर  की  समस्या
 को  अमरीका  प्रयोग  करना  चाहता  है  तो
 हम  को  उस  ससे  भी  मुंह  खोल  कर  कह  देना
 चाहिये  और  उसको  कान  खोल  कर  सुन  सेना
 आहिये  कि  भारतवर्ष  आज  भी ताना-
 शाही  के  खिलाफ  है,  हिन्दुस्तान  की
 अनता  आज  भी  लोकतंत्र  में  विश्वास  करती
 है  लेकिन  अगर  अमरीका  कम्युनिज्म का
 मुकाबला  करने  के  लिए  इस  तरह  से  पाकिस्तान
 को  साथ  देगा  तो  मेरा  अपना  कहना  है  कि
 भारतीय  जनता  के  हृदयों  से  वह  अपने  प्रति
 सहानुभूति  खो  देगा  ।  जब  भी  जनमत
 संग्रह  करने के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  भ
 प्रस्ताव  आए,  बिटन  और  अमरीका से  पूरी
 कोशिश कर  के  उनको  पास  करवाना  चाहा .
 लेकिन इस  के  वीटो  आधि कार ने जो  हमारी
 रक्षा की  है,  उस  से  भारतीय  जनता  के  हृदयों
 में  उस  के  प्रति एक  अनुकूल;  भावना  जगने
 लगी  है  a  अमरीका  के  समन्न दार भादमी
 इस त  को  क्यों  नहीं  समझते हैं।  एक

 लोक  तन्त्री  परम्परा  का  देश  और  तानाशाह
 देश  हमारा इस  प्रकार  से  साथ  देता है  इस
 खीज  को  उन  को  समझना  चाहिये।

 दूसरी सब  से  बहीर  का  सवाल  आयुक्त
 राष्ट्रसंघ  में  अब  टाइमर  का  सवाल  भाये  तो
 हम  को  कहना  चाहिये,  हमारे  गृह-मंत्री  भी
 उम्दा  जब  अपने  प्रतिनिधियों  को  वहां  भेजे  तो
 इस  बात  को  वहां  कहें;  कि  संयुक्त
 राष्ट्र संध  में  काश्मीर  के  सम्बन्ध  में  केवल
 कही  बात  है,  भर  वह  यह  कि  काश्मीर का

 या  हिन्दुस्तान  को  प्र पने  सैम्यबल से  उसे
 बापस  लेना  पडेगा  ।  और  कोई  मामला अरब
 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  नहीं  है।  केवल  इतना  प्रश्न
 संयुक्त  राष्ट्र  संध  में  है  कि  इस  बीच  हमको

 बिना  किसी  प्रकार  सैन्यबल  प्रयोग  के  नहीं
 मिलती  होते  हम  सैनिक  शक्ति  सेले  मैंने
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 बाकी  सारी  काश्मीर की  समस्या  का
 समाधान  तो  सन्‌  1956  में  हो  चुका  है  कि  वहां
 कासं बिधान बन  चुका  है  कौर  इस  प्रकार  स्थिति
 सुदृढ़ हुई  ।  लेकिन  इतने  पर  भी  यदि  संयुक्त
 राष्ट्र संध  अपना  रुख  नहीं  बदलता,  ब्रिटेन

 और  अमरीका अपनी  भावनाओं  में  परिवर्तन
 नहीं  करते,  तो  में  भारत  सरकार  से  फिर
 कहूंगा कि  भारत  सरकार  को  न  केबल  संयुक्त
 राष्ट्रसंघ  से  अपना  केस  वापस  ले  लेना
 चाहिये  बल्कि  संयुक्त  राष्ट्र  भ  की  सदस्यता
 से  भी  हम  को  वापस  आ  जाना  चाहिये  जो
 राष्ट्र  आज  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  सदस्य  नहीं
 हैं  क्या  वे  अच्छी  प्रकार  से  अपना  शासन  तंत्र  नहीं

 बला  रे  हैं।  राज  क्या  स्थिति  वहां  हमारी  हो
 भई  है'।  जिस  जगह  पर  हमलावर को
 संरक्षण  दिया  जाता  हो  क्या बह  न्याय-
 पालिका  हो  सकती  है  tv  इसका की
 संस्था से  हिन्दुस्तान  की  जनता  ऊबती  चली
 जा रही है  ।

 तीसरा  पक्ष  जो  रह  जाता  है  बह  है  शेख
 साहब  और  उन  का  प्लेबिसाइट  फंड । 1
 उन  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि
 अभी  हाल  में  इस  फ्रंट  ने  एक  स्लाइड  पेपर
 निकाला है।  मैं  नहीं  जानता कि  वह  ह्वाइट
 पेपर  अभी  तक  आप  के  पास  पहुंचा  या  नहीं।
 लेकिन  उस  ह्वाइट  पेपर  में  उन्होंने  भारत
 के  संविधान  और  जम्मू-काश्मीर के  संविधान
 को  चुनौती दी  है।  उन  दोनों  संविधानों
 को  चुनौती  देने  के  साथ  साथ  उन्होंने  कहा  कि
 न  केवल  धारा  ३७०  अस्थायी है,  बल्कि
 काश्मीर का  विलय  भी  अस्थाई  है,  काश्मीर
 का  कोई  विलय नहीं  हुमा।  दूसरी  बात

 बे  करते हैं  कि  जम्मू  काश्मीर की  संविधान
 सभा  ने  जो  निर्णय  लिये  हैं  उन  का  कोई

 बिशेष  तत्व  नहीं  है,  तीसरी  बात  यह  है  कि
 अम्मू  काश्मीर  के  भाग्य  का  निर्णय  अकेले
 भारत  बैठ  कर  नहीं  कर  सकता,  भारत  और
 पाकिस्तान दोनों  को  करना  चाहिये।  जटी
 अक  आरा  ३७०  का  सम्बन्ध है  मैं  स्वयं  इस
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 बात  को  कहता  मूं  कि  बह  अस्थायी  है  t
 संविधान  सभा  बनी  उस  ने  अपना  निषंग
 ले  लिया।  सरकार को  उसे  उसी  समय
 समाप्त  कर  देना  चाहिये  षा  |  उस  को  रख
 कर  इसमें  सम्देह  पैदा  किया  जा  रहा  है,  लेकिन
 उस  के  अस्थायी  होने  से  और  अम्मू  घौर
 काश्मीर  का  भारत  विलय  भी  अस्थायी  है,
 यह  कैबरे  कहा  जा  सकता  है।  जम्मू और
 काश्मीर  के  भारत  के  साथ  विलय  की  धारा
 ३७०  नहीं  है।  जम्मू भर  काश्मीर  के
 भारत के  साथ  विलय  के  सम्बन्ध में  हमारे
 संविधाम की  धारा  १  है,  जिस  में  भारत
 संच  का  क्षेत्र  बतलाया  गया  है  कि  भारत  संघ
 कहां  कहां  तक  है  ।  उस  में  अम्मू  भौर
 काश्मीर  का  पूरा  राज्य  जाता  है।  धारा
 ३७०  का  उस  से  सम्बन्ध कहां  बैठता  है।
 जहां  तक  अस्थायी  बिलय  की  बात  कहीं  जाती
 है  अस्थायी  विलय  की  भारतीय  संविधान  में
 कोई  व्यवस्था नहीं  है।  भारतीय  संविधान
 में  ही  यह  व्यवस्था नहीं,  यही  बात  नहीं,
 जो  ब्रिटिश  पार्लियामेंट का  एक्ट  है  उस  में
 भी  अस्थायी  विलय  की  कोई  व्यवस्था  नहीं
 है,  अम्मू और  काश्मीर के  संविधान  में  भी
 अस्थायी  विलय  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है-।
 अब  अस्थायी  विलय  की  कहीं  कोई  व्यवस्था
 ही  नहीं  हे  तो  जम्मू  और  काश्मीर  का  जो
 विलय  हुआ  है  बढ  पूर्ण  हुआ  है,  उस  में
 कोई  तुटी  नहीं  है।

 यहां  एक  बात  मैं  जनमत  संग्रह  के  विषय
 में  eh  इस  सम्बन्ध में  लार्ड  माउंट.
 बैटन  और  पंडित  जवाहरलाल नेहरू  के
 कुछ  भाश्वासनों की  बात  कही  जाती  है
 कि  लार्ड  माउंटबैटन  ने  जम्मू  और  काश्मीर
 के  महाराजा  को  विलय पत्र पर  हस्ताक्षर
 करने  के  बाद  एक  चिट्ठी  साथ  साथ  लिखी
 थी कि  जम्मू  कौर  काश्मीर  के  लोगों  की
 राय  जानी  जायेगी  t  नेहरू  जी  ने
 एक  दो  बार  कह  दिया  कि  वहां  के  लोगों  की
 राय  जानी  जायेगी  ,  गोपालस्वामी आयंगर
 ने  कद  दिवा  कि  दबा  ही  किया  जायेगा
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 [a  प्र का बोर  शास्त्री]
 लेकिन  एक  होता  है  कानून  और  एक  होती

 राजनीतिक  आकांक्षा,  पोलिटिकल
 चीन,  पोलिटिकल मिश्र  जो  है  वह  कभी
 भी  कानून  नहीं  मामी  जा  सकती  है  ।
 लाई  माउंटबेटन का  रहना,  पंडित  जवाहर-
 लाल  नेहरू का  कहना  ब  गोपालस्वामी
 आयंगर  का  कहना  जो  है  बड  पोलिटिकल

 देखके

 के ४४  करोड़  लोगों  से  अलग  अलग  जा  कर
 राब  ली  जाय  या  उनके  चले  हुए  प्रतिनिधि
 थो  बैठे  हुग हैं उन से राय थी. उन  से  राय  ली  जाये  '  हमारे
 संविधान की  प्रस्तावना  में  बह  है:

 “बी  दि  पीपल  आफ  इंडिया

 उसी  प्रकार े  जम्मू  और
 काश्मीर  के  संधि में  लिका हुआ  है:

 “बी  दि  पीपस  आफ  जम्मू  ऐंड  काश्मीर'

 इस  तरह  जम्मू  और  काश्मीर  के  लोगों  की
 राय  भी  हो  गई  इसमें  रायशुमारी की
 बात  कहां  रह जाती है।  अन  शेख  साब
 नेकहा  कि  चूंकि  मैं  बीच  भें  गिरफ्तार  हो
 गया था  इसलिये  उस  संविधान  सभा  का  कोर्ड
 महत्व  नहीं।  इस  पार्लियामेंट के  न  जामे
 कितने  मेम्बर  गिरफ्तार  होते  रहते  हैं  लेकिन
 जो  कामुक  बनते  हैं  क्या  उन  पर  इस  ले
 कोई  प्रभाव  पड़  जायेगा।  कोई  भराव मि  बडों
 रहता  है  या  नहीं,  इस  से  कानून  पर  किसी
 अकार  का  प्रभाव  महीं  पढ़ता  लेकिन  मैं  तो
 बो  साहेब  का  माष  उन्हीं  के  शब्दों  में
 सुनामा  चाहता  हूं।  जब  बहा  की  संविधान
 सभा  का  उद्घाटन  होने  लगा  तो  8  नवम्बर,
 1951  को  लेख  साहब  ने  कटा  :

 SEPTEMBER  11,  1664  (Amendment)  Bill  1292

 “अन्त  में  बर  सभा  जारी  उपायों पर
 जिनका  वर्शन  मैं  आद  में  करूंगा  पूरी  तरह
 बिचार करके  प्रवेश  करते  के  लिस सिले
 में  अपने  युक्तियुक्त  निर्णय  की  चौथा
 करेगी Y

 के  चार  बातें  कौन  fr  एक  लो  ह  कि
 जो  जम्मू और  काश्मीर का  राजा  है  उस
 को  कानूनी  स्थिति  हत्या  होनी  बाह  ,
 क्वारी  बात  गह  कि  जमी यारी  प्रथा  को  केसे
 समाप्त  किया  जाये  और  उसका  काम्पैंसेशन
 कैसे  दिया  जागे,  तीसरी  आत  आरती
 संघ  में  बिल  और  बेची  बात  थी  कि  राज्य
 का  आसन  चलाने  के  लिये  केके  विमान  हया
 बन्  जा जे और  उस  को  क्या  गया  अधिकार
 दिये  जायें  1

 अब  यदि  बह  कहते  हैं  कि  संविधान
 सभा  जर्स्क्दीन  है  तो  उस  के  महत्वहीन
 होने  का  क्या  यड़  मतलब  है  कि  उस  के  मिर्ज़ा
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 जिन्दगी  और  मौत  qe  चुकी
 है  :  कोई  ताकत  अब  हमें
 उससे  जुदा  नहीं  कर  सकती  "

 अह  भेल  अब्दुल्ला का  उस  समय  का  भाषण
 आ।  आज  बह  यह  कहते  हैं  कि  काश्मीर
 के  सम्बन्ध में  हिन्दुस्तान थौर  पाकिस्तान
 दोनों  को  बराबर  बैठ  कर  भिणेय  करना
 चाहिये  ।  यही  जेल  अस्पताल  पहले
 पाकिस्तान  के  सम्बन्ध  में  क्या  राय  रखते
 थे  यह  मैं  अपने  शब्दों  में  कहने  के  अजय
 शेख  ष्युस्ला  के  शब्दों  में  कहना  चाहता  हूं।
 ब  जम्मू  काश्मीर  पर  हमला  हो  हुका  तो 18  नवम्बर,  1947  को  उन्होंने जो  भावन
 दिया.  उसर  में  उन्होंने कहा  :

 गुनाह  करते  हैं  -  उन्होंने
 हजारों  की  तादाद  में
 बच्चे मौत  के  बाट  उतार
 दिये,  औरतों  के  साथ  अलास्कार
 किया।  हर  चीज  भर  हर
 स्याही को  उन्होंने  लूटा ।
 यहां  कक  कि  पहली  कुरान  का  भी
 उन्होंन  अपमान  किया  और
 मस्जिदों  को  दुराचार  के
 लकलों में बदल दिया ।” में  बदल  दिया”

 यह  शेख  भ्रव्दुस्सा  का  भाषण  था  जो  उन्होंने
 18  नवम्बर,  1947  को  दिवा  था  और

 आज  बह  पाकिस्तान  को  भारत  के  बराबर
 रखना  चाहते  हैं।  लेकिन  शायद  यह
 लीज  उन्होंने  भारत  के  अन्दर  होने  के  कारण
 कही  हो  भीर  किसी  बजह  से  कही  हो  ।
 मैं  एक  उदाहरण  कौर  भी  देना  चाहता  हुं  v
 एक  बार  मेख  अब्दुल्ला  सुरक्षा  परिषद
 भें  अप्रतिसिद्ध अन  कर  गये।  5  फरवरी,

 1  9  के  9  को  लेख  साहब  ने  जो  भाषण  वहां
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 दिया उस  के  शब्द  मैं  उन्हीं की  भाषा  में  पढ़
 कर  सुनाना  चाहता  हैं:

 “We  would  prove  before  the
 Security  Council  that  Kashmir
 and  the  people  of  Kashmir  have
 Jawfully  and  constitutionally  ac-
 ceded  to  the  Dominion  of  India.
 and  Pakistan  has  no  right  to
 question  the  accession.”

 यह  उन्होंने  बहां  पर  कहा  था  कि  पाकिस्तान
 को  कोई  अधिकार  नहीं  लै  कि  बह  किसी  प्रकार
 इस  विलय  को  चुनौती दे।  बदी  शेख  भष्युह्ता
 आज  अह  कावे  हैं  कि  भारत  भर  गा किस् सान
 दोनों  मिल  कर,  बराबर बैठ  कर  काश्मीर
 अवस्था  का  समाधान  करें । |

 असल  आत  यह  है  कि  शेखर  अब्दुर्सात
 की  नब्ज  पहचाने बाला  एक  ही  व्यथित
 था  जिस  का  भाम  था  सरदार  बत्सथशाई
 पटेल  और  जिस  ने  यह  कहा  था  कि  बह
 बावत  कभी  हिन्दुस्तान का  वफ़ादार  नहीं
 होता।  पंडितजी के  अति  भेरी  हार्दिक
 अद्धा  है,  लेकन  आज  आप  मुझे  यह  कहने  की
 आशा  दीजिये  कि  पंडित  जवाहरलाल
 नेहरू  ने  मग्स  तक  शेख  अ्युरूला  को  पहचाना
 नहीं,  उस  को  समझा  नहीं  ।  परिणाम
 यह  हुआ  कि  इस  प्रकार  की  स्थिति  बनी  ।
 अभी  जब  शेल  भब्दुल्ल  जेल  से  कटे  तो
 मैंने  शास्त्री  जी  से  पूछा  कि  भाप  अग्कुल्सा
 को  छोड़  रहे  हैं  बा  काश्मीर को  छोड  रहे
 हैं।  वे  आज  इस  तरह  के  भाषण  वे  रहे  हैं।
 क्यों  नहीं  उन  के  भाषणों  पर  नियंत्रण  रक्खा

 सो  शास्ति जी ने,  ओ  उस  बसव
 बिना  विभाग  के  मंजी  थे,  कहा  कि  हिन्दू
 स्तान  में  बोलने  के  लिये  आजादी हम  मे
 दी  हुई  है  लेकिन  बोलने  की  आजादी  का  यह
 मतलब  बिल्कुल  नहीं  है  कि  कोई  आदमी

 (Amendment)  Bi  129 4
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 महाश”  अखबार  में  प्रकाशित  किया है  ।
 उस  ने  लिखा  है  कि  मैंने  मौलाना  साहब

 लिखा  था  कि  काश्मीर की  जनता  खद 3

 3535

 3  :  4  द

 4  बातें

 SEPTEMBER  11,  1964  (Amendment)  Bill  1296
 ही  था  तो  पहले  केस  का  निर्णय  करा  देना
 चाहिये  था  ताकि  मालूम  होता  कि
 अब  वह  निकल  कर  क्या  कहता  है।  उसको,
 उस  शेरे  काश्मीर को  आपने  कुछ  दिनों
 कटरे  में  रख  कर  छोड़  तो  विया  लेकिन  अब
 भाप  देखें  बह  क्या  करता  है।  उसने  नेहरू
 बी  को  उनके  ओवन  काल  में  ही  चैलेंज  किया।
 मैं  उसके  अपने  शब्द  आपके  सामने  रखता
 हूं।  उसने  कहा  :

 “नेहरू  जीता  यह  कहना  बेबुनियाद
 है  कि  काश्मीरी  आवाम  की
 राय  जानी  जा  चुकी  है,  हिन्दु

 15  hrs.
 wa  at  बताएं  कि  यह  खुले  भाम  विछोह
 हैया  नहीं।  इसी  “मुहाल' अखबार  में  उसने
 कौम  के  नाम  एक  पैगाम  देते  हुए  ये  शब्द

 नन्दा जी  देखेंगी  अ  उप्र  ारेयासत
 नहीं  कहता-अबकि  अपना  मुल्क  कता  है
 और  कहता  है  कि  हम  उसका  फैसला  करेंगे।
 उसने  भागेकहा  है:
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 अब  मैं  भारत  बर कार मे  दो  तीन
 बातें  और  कहना  चाहता  a  पहली  बात
 तो  योग  हैं  कि  सरकार  की  शंबा डोल  नीति
 के  कारण  लोग  जगह  जगह वह  सोचने
 लगे  हैंकि  सरकार  थो  इस  प्रकार  के  निर्णय
 लेने  जा  रही है  उसमें  कहां  तक  बुद्धिमता
 है।  दूसरे  मैं  नन्दा  जी  से  पूछना  चाहता  हूं
 कि  जोकर  बार  जम्म  काश्मीर  राज्य  की
 ओर  से  शेख  उम् दुल्ला  को  बुलाकर  बात  की
 जाती है  इसका  क्या  कारण  है?  क्या  वह
 काश्मीर  राज्य  का  नुमायन्दा है  या  वहां  के
 मुसलमानों का  नुमायम्दा है  या  काश्मीर
 को  सारी  जनता  का  नुमाइन्दा  है  t
 स्थिति  यह  हं  कि  क़ाइद मर  राज्य
 की  कुल  आबादी  °35,50,976  है  1
 इसमें  से  जम्मू  में  ‘15,72,887  लोग  रहते
 हैं  और  88,651  सोग  लद्दाख  में  रहते
 हैं।  इनमें  से  किसी  का  भी  समर्थन  शेख
 अब्दुल्ला  को  प्राप्त  नहीं  है।
 आती है  काश्मीर घाटी  जहां  को  आबादी
 18,99,438 है  ।  इन  में  भी  सब  शेख

 साहब  के  समर्थक  हैं  यह  नहीं  कहा  जा  सकता
 तो  जब  शेख  अब्दुल्ला की  काश्मीर  में  कोई
 फॉलोइंग  (यथा पक्ष पोषण)  नही ंहै  तो
 फिर  क्यों  उसको  बार  आर  बुलाकर
 उस  का  दिमाग  बिगाड़ा  जाता  है  भोर  जम्मू
 काश्मीर  ककी  जनता  के  लिये  अस्थिरता

 का  वातावरण पैदा  किया  जाता  है।  इस
 अकार की  बात  करके  भारत  सरकार  फिर
 उसी  तरह  की  गलती  राज  करने  जा  रही
 है  जैसी  कि  भारत  विभाजन  के  समय  उसने
 की  थी  ।  भारत  बिभाजन  के  समय  कांग्रेस
 सरकार ने  मुहम्मद  भली  जिन्ना को  अगल  में
 ले  कर  भारत  का  विभाजन  कर  लिया  और
 मुहम्मद  अली  जिन्ना को  मुसलमानों  का
 नुमाइन्दा  स्वीकार  कर  लिया ।  उसका
 ही  आज  पह  नतीजा  है  क  खान  भरदुल
 गफ्फार  खां  नाराज  बैठा  हुआ  है  कौर  कहत
 है कि  जब  राष्ट्रीय  मुसलमानों की  क्रूरता
 हुई  तब  तो  हम  को  साथ  लिया,  लेकिन

 देश  का  विभाजन  करते  समब  हमारा  ब्यान

 अब  रह

 SEPTEMBER  11,  1904  (Amendment)  Bill  1298
 भी  नहीं  तथा  1  उसने  हिन्दुस्तान का
 तब  से  नाम  भी  नहीं  लिया. है  भर  उसे
 बे  बह.  आज  तक  हिन्दुस्तान  नहीं  आया  ।  जो

 शो  we  लाद  wera,  (देवा).
 अब  सारा  हाँउस  काम  रहा  है  तोआप  क्यों
 मना कर  रो  हैं  1

 ज्यो  अकाझबीर  शास्त्री  मेरा  पहला
 सुझाव  यह  है  कि  भारत  सरकार  के  संदिग्ध
 स्व
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 [आओ  प्रकार  शास्त्री]

 कहा  बताया  जाता  है  कि  जितना  हिस्सा
 हमारे  पास  है  हम  रख  ले  और  जो  हिस्सा
 तुम्हारे  पास  है  उस  को  तुम  रख  नो  qT  में

 चाहूंगा  कि  नन्दा  जी  आज  इस  स्थिति का
 स्पष्टीकरण  करें  ओर  बताएं  कि  सरदार
 हम्  सिं  ने  भुट्टो  को  इस  प्रकार  का  कोई
 बचत  नहीं  दिया  है  ओर  यंह  कहें  कि  उनके
 अन  में  इस  प्रकार की  कोई  आत  हे  भी  नहीं,
 जख्मे कि  जम्मू  काश्मीर की  जनता  के
 मन  में  कोई  सन्देह  और  आशंका  न  रहे।

 तीसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  शेख  अब्युस्ता के  साथ  आत जीत  करके
 उनके  दिमाग  को  खराब  न  किया  े  और
 दस  अकार  जम्मू  काश्मीर के  राष्ट्रीय
 मुखलमानो ंका  अवमान न  किया  आजाये  ।
 शेख  अब्दुल्ला खे  बातचीत का  दरवाजा  अन्य.
 किया  जाए  ।

 चौथी  बात  मैं  बह  कहना  चाहता  हूं
 कि  जम्मू  काश्मीर भारत  का  उसी  तरह
 का  एक  भाग  है  जैसे  कन्याकुमारी तक  का
 भारत।  इसलिये  भारत  के  अन्य  भागों  के
 नागरिको ंको  जम्मू  काश्मीर में  बसने
 की  पूरी  सुविधा दी  जाये  1

 और  मेरा  अन्तिम  सुभाव यह  है  कि
 आदरणीय  संविधान की  धारा  370  को
 समाप्त  कर  भारतीय  संविधान  की  आरा  3
 केलाग  (क) के  अनुसार  सीमावर्ती

 BHADRA  20,  1886  (SAKA)  (Amendment)  Bill  130°

 राज्यो ंकी  सुरक्षा के  लिये  और  भावी
 संकटों  का  व्यवस्थित  सामना  करने  के  लिये
 अम्मू,  काश्मीर,  पंजाब,  हिमाचल  और  राज-
 स्थान  को  मिलाकर  एक  बिलाल  सीमाबी

 “कन  the  स]  further  to  amend
 the  Constitution  of  India  be  taken
 into  consideration.”

 There  ig  a  motion  moved  by  Shri
 Sham  Lal  Saraf  that  the  time  allotted
 to  this  Bill  may  be  extended.  It  is
 regarding  increase  in  time.  We  have
 allotted  two  hours  ta  this  Bill.  Will
 one  more  hour  be  enough?

 Shri  Shee  Narain  (Bansi):  It  should
 be  extended  to  4  hours.

 Shri  M.  Banerjee  (Kanpur):  Four
 hours.

 Seme  Hen,  Members:  Four  hours.

 Mr,  Deputy-Speaker:  The  maxi-
 mum  we  can  give  is  4  hours.  We  san
 sive  2  hours  more.  So,  it  is  4  hours.
 for  this  Bil.  The  Members  may
 please  take  7  to  8  minutes  each
 because  there  is  @  large  number  of
 Members  who  want  to  speak  on  this.
 Bill.  —

 Shri  Inder  J.  Malhotra  (Nominated
 -अ  and  Kashmir):  Mr. Speaker,  Sir,  I  extend  my  whole-
 hearted  support  to  the  Bill  moved  by
 my  hon.  friend  Mr.  Shastri.  Un-
 doubtedly,  he  has  taken  this  oppor-
 tunity  to  focus  the  attention  not
 only  of  this  House  but  of  the  whole
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 country  regarding  this  matter.  I
 quite  agree  with  Mr.  Shastri  that
 ‘this  article  370  of  the

 Constitution
 be

 amitted.
 In  view  of  the  present  situa-

 tion  in  the  State,  I  would  oniy
 request  him  one  thing  that  we  need
 not  act  in  a  hastily  manner  and  we
 should  not  create  this  impression  that
 so  long  as  this  article  370  exists  in
 the  Constitution,  Jammu  and  Kashmir
 is  not  part  and  parcel  of  the  country.
 I  would  not  like  this  impression  to
 be  created  not  only  in  this  part  of
 the  country  but  more  especially  in
 the  State  of  Jammu  and  Kashmir.
 The  people  of  the  State  have  no
 special  liking  for  this  article  370
 which  exists  in  the  Constitution  and
 we  shall  be  very  happy  as  8000  as
 this  is  omitted.  only  say  this  that
 the  omission  of  the  article  370  should
 not  be  linked  closely  with  the  activi-
 ties  of  Sheikh  Abdullah  in  the  State
 and  the  political  situation  prevailing
 in  the  State.  Whatever  we  do  with
 our  Constitution,  omissions  or  addi-
 tions  in  the  Constitution,  we  should
 not  attach  the  same  importance  to  this
 kind  of  legislation  which  we  give  to
 the  political  activities  of  Sheikh  Ab-
 dulleh.

 I  would  very  strongly  plead  with
 the  Home  Minister  that  now  the  time
 has  come  when  the  Central  leaders
 and  the  Central  Government  have  to
 change  their  approach  and  attitude
 towards  Sheikh  Abdullah.  There  is
 no  doubt  in  this  that  one  visit  of
 Sheikh  Abdullah  to  New  Delhi  creates
 ‘a  hundered  and  one  problems  es-
 pecially  in  the  Kashmir  Valley.  For,
 on  the  one  side,  the  Central  Govern-
 ment  say  that  Jammu  and  Kashmir  is
 as  good  a  part  of  India  8  Punjab  or
 Maharashtra  or  any  other  State  is.
 In  that  case  I  would  like  to  ask  the
 hon.  Home  Minister  why  we  should
 discusg  the  issue  of  accession
 with  Sheikh  Abdullah.  He  can  dis-
 cuss  so  many  other  aspects.  for  ins-
 tance,  about  how  to  improve  the  de-
 lations  between  Indig  and  Pakistan.
 We  have  got  no  objection  to  that.  We
 wish,  more  than  Sheikh  Abdullah
 himself,  that  the  relations  between
 India  ard  Pakistan  should  improve.

 BHADRA  20,  1886  (SAKA)  (Amendment)  Bill  13,2
 But  when  you  listen  to  Sheikh  Saheb,
 when  he  chaliengeg  the  very.  basis  of
 the  accession  of  Jammu  and  Kashmir
 with  other  parts  of  the  country,  that
 creates  uncertainty  and  doubts  not
 only  in  the  minds  of  the  Kashmiri
 Muslims  but  in  the  minds  of  the  whole
 population,  whether  they  are  Hindus
 or  Sikhs  or  Muslims,  in  the  State  of
 Jammu  and  Kashmir.

 In  conclusion,  I  would  say  that  I
 give  my  wholehearted  support  to  this
 Bill,  and  would  request  the  hon.
 Home  Minister  that  this  Bill  should’
 not  be  opposed.  If  he  is  not  ready
 at  this  time  to  accept  it,  he  can  give
 us  @n  assurance  that  in  the  next
 session  of  Parliament  or  after  six
 months  Government  would  move  the
 Bill  and  remove  this  article  370.

 ओ  अग ेर्या तह  सिद्धान्त  (झज्जर)  :
 विलन  करात  काल  गिनती  अन्य  रमन  1

 Shri  Inder  J.  Malhotra:  For,  if  the
 hon.  Minister  opposes  this  Bill,  it  wil!
 create  misunderstandings  in  the
 minds  of  the  people  that  Government
 are  not  prepared  to  omit  article.  370.

 Shri  Heri  Vishne  Kamath  (Ho-
 ahangabad):  As  1  rise  to  support  the
 Bill  moved  so  ably  by  my  hon.  friend
 Shri  Prakash  Vir  Shastri,  I  have  no
 desire  to  go  into  details  of  the  back-
 ground  to  the  incorporation  of  this
 article  in  our  Constitution.

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  has  elo-
 quently  argued  the  case  for  the  re-
 peal  or  the  abrogation  of  this  article.
 1  and  my  colleagues  here  that  belong
 to  my  party  have  been  raising  thie  issue
 in  this  House  since  August,  1962,  that
 is,  for  more  than  two  years  now.
 And  may  I,  by  your  leave,  read  out
 brief  excerpts  from  the  proceedings
 of  6th  September,  1962,  when  a  for-
 mer  Member  on  this  side  of  the
 House,  Shri  Tyegi,  in  the  course  of

 taries  to  a  questi  raised
 by  my  hon.  friend  Shri  Prakash  Vir
 Shastri,  asked  the  then  Home  Minis-
 ter,  Shri  Lal  Bahadur  Shastri  as  to
 whether  there  were  any  constitution-
 al  difficulties  in  the  way of  the  integ-

 ration  of  the  State  of  Jammu  and
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 ‘Kashmir  with  the  rest  of  the  Indian
 ‘Union,  and  the  Home  Minister  cate-
 gorically  said  that  there  was  no  cons-
 titutional  difficulty  whatever.  And  he
 went  on  to  say:

 “But  it  is  said  there  that  we
 shall  take  different  steps  for  integ-
 ration  in  consultation  with  and
 with  the  approval  of  the  Jammu
 and  Kashmir  Government.  That
 stands”.
 The  Home  Minister  gave  a  categori-

 cal  assurance  that  that  stood,  and  that
 _they  would  take  steps,  and  speedy
 Steps  for  the  integration  of  the  State
 of  Jammu  and  Kashmir  with  the  rest
 of  India,  as  far  back  as  1962.  Since
 then,  we  have  brought  up  this  matter
 in  1963  and  again  in  1964.

 A  few  days  before  the  release  of
 Sheikh  Abdullah,  when  this  matter
 was  raised  in  this  House,  I  believe  the
 Home  Minister,  and  the  Minis
 ter  Without  Portfolio  _‘  then,
 the  former  Home  Minister  and
 the  present  Home  Minister  both  re-
 ferrred  to  this  matter  in  their  own
 way  and  promised  the  House  that  the
 article,  if  it  was  not  going  to  be  re-
 pealed  immediately,  would  die  a  slow
 death  of  inanition  or  in  other  words,
 by  erosion,  and  that  promise,  and  that
 assurance  was  given  further  recently
 by  the  Education  Minister  when  he
 was  in  Kashmir  a  couple  of  months
 ago;  he  referred  to  this  artcile  then,
 and  he  expressed  himself  in  favour
 of  the  repeal  or  abrogation  of  this  ar-
 ticle  and  the  complete  integration  of
 that  State  with  the  rest  of  the  Indian
 Union.

 So,  I  take  that  there  is  no  division
 in  the  Cabinet  or  in  the  Congress
 Party  or  in  this  Parliament  or  in  the
 country  with  regard  to  the  repeal  or
 abrogation  of  this  article.  The  only
 difficulty  that  the  Home  Minister  and
 the  Government  might  plead  is  per-
 haps  the  timing  when  they  should  do
 it.

 T  ask  the  Home  Minister  in  all
 earnestness  whether  it  is  not  time  to
 repeal  an  article  which  has  been  in
 the  Constitution  for  more  than  four-

 SEPTEMBER  11,  1964  (Amendment)  Bilt  130
 teen  years.  As  you,  Sir,  would  very
 well  remember,  it  has  been  there  in,
 the  Constitution  since  the  26th  Janu-
 ary,  1950.  The  then  Minister  Without
 Portfolio,  and  now  the  Prime  Minis-
 ter,  told  the  House  in  January  last
 that  after  the  Hazratbal  relic  theft
 case,  that  unfortuante  incident  in
 Kashmir,  the  psychological  repercus-
 sions  of  tha,  event  were  so  powerful
 and  so  great  upon  the  people  of
 Jammu  and  Kashmir  that  all  the
 parties  and  all  the  people  had  come
 together,  and  there  was  common
 ground  between  them  that  this  article
 must  go  and  the  State  of  Jammu  आप
 Kashmir  should  be  fully  integrated
 with  the  rest  of  the  Indian  Union.
 Various  difficulties  are  presumed:  they
 are  not  there,  but  they  are  presumed
 unfortunately.

 Sheikh  Abdullah,  ¥.am  sorry  to  say,
 has  completely  resiled  from  the  stand
 which  he  took  when  he  was  the  Chief
 Minister  or  the  Prime  Minis-
 ter  of  Jammu  and  Kashmir  as  he
 was  called  then  and  the  stand  that  he
 took  in  the  UN,  and  he  has  questioned
 the  very  basis  of  accession  of  Jammu
 and  Kashmir.  I  join  issue  with  him.
 and  categorically  asseart,  I  and  the
 party  to  which  I  have  the  honour  to
 belong  assert  that  the  issue  of  acce-
 sion  of  that  State  is  final  and  irrevo-
 cable  and  cannot  be  reopend.  On  that
 we  are  all  agreed;  this  Parliament  is
 agreed  and  the  nation  is  agreed,  and
 ‘Sheikh  Abdullah  is  nobody  to  ques-
 tion  that  fundamenta)  stand  of  this
 Pariament  and  of  the  Indian  Union
 that  the  accession  of  Jammu  =  and
 Kashmir  to  India  is  final  and  irrevo-
 vable  and  shall  not  be  reopened  by
 anyone.

 The  question  today,  as  brought  up  by
 Shri  Prakash  Vir  Shastri,  is  a  specific
 one  namely  that  the  article  should  be
 repealed,  and  that  question  of  repeal
 or  abrogation  flows  as  a  direct  corol-
 lary  from  the  stand  that  I  hope  that
 we  all  take  unitedly  that  integration
 must  come.  that  accession  is  _  ir-
 revocable  and  that  integration  must
 come  very  gpeedily.  If  that  is  accept-
 ed,  then  there  cannot  be  two  oninions
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 on  the  question  that  the  article  must
 8०.

 उ  take  my-  stand,  so  far  as  this
 article  is  conterned,  on  the  firm
 base  that  now,  Jammu  and  Kashmir
 State  is  suffering  because  this  article
 15  there,  beacuse  -difficulties  are  there-
 by  created;  if  this  article  is  repealed,
 the  State  will  derive  the  same  benefits
 as  other  States  sdf  the  Union  are
 deriving  from  their  relation-
 ship  with  the  Indian  Union,
 and,  therefore,  it  ig  from  that  point
 of  view  that  Jammy  and  Kashmir
 should  be  as  much  8  beneficiary  of
 the  relationship  with  the  Indian  Union
 as  every  other  State,  such  as  Mysore
 or  Kerala  or  Bengal  or  Maharashtra
 or  Madhya  Pradesh  is  today;  but  un-
 fortunately,  today,  Jammu  and  Kash~
 mir  is  not  a  beneficiary  of  this  rela-
 tionship  in  the  same  way  and  to  the
 same  extent  as  other  States.

 The  late  Prime  Minister,  if  I  re-
 member  aright,  about  a  month  or  so
 before  he  left  us,  said  that  he  visua-
 lised  in  the  near  future—he  was  refe-
 tfing  to  the  issue  of  accession,  but  he
 also  adiled—a  constitutional  tie-uo
 I  suppcse  that  that  was  the  phrase
 which  le  used,  namely  a  constitutional
 tie-up  between  India  and  Pakistan.
 May  I  reinforce  the  sentiment  that  he
 expressed,  and  look  forward  to  the
 day  when  India  and  Pakistan  will
 enter  into  a  true  confederation  in
 letter  and  spirit,  but  on  the  basic
 condition  that  the  State  of  Jammu  and
 Kashmir  will  form  an  integral  part  of
 the  Indian  Union  in  that  Confedera-
 tion?  The  Indian  Union  and  Pakistan
 may  enter  into  a  confederation  but
 the  State  of  Jammu  and  Kashmir  will
 form  an  integral  and  inseparable  part
 of  the  Indian  Union.

 Shri  Sham  Lal  Saraf:  I  wholehear-
 tedly  support  the  motion  moved  by
 ‘ay  hon.  friend,  Shri  Prakash  Vir  Shas-
 tri.  Before  1  go  into  the  legal  and
 Constitutional  aspects  of  this  matter,
 I  would  like  to  relate  a  bit  of  the
 history  that  preceded  our  becoming
 part  of  the  Union  of  India,  after
 partition,

 BHADRA  20,  1886  (SAKA)

 Prior  to  the  attainment  of  freedom,
 al)  over  the  Congress  had  started  a

 *  very  great  movement  for  the  freedom
 of  the  country.  But  as  far  88  the
 erstwhile  States  were  concerned,  at
 that  time  they  were  away  from  that
 movement  because  even  Gandhiji  and
 the  Congress  wanted  that  there
 should  not  be  any  direct  movement
 against  the  rulers  of  the  States  in  so
 far  as  the  Congress  was  concerned.
 But  this  movement  gave  inspiration  to
 many  a  State,  particularly  to  the
 Jammu  and  Kashmir  State  were  a.
 national  revolutionary  movement
 grew.  The  result  was  that  from  the
 very  inception,  we  had  our  connection
 with  and  drew  inspiration  from  the
 Indian  National  Congress  and_  its
 jJeaders,  Mahatma  Gandhi,  Pandit
 Jawaharlal  Nehru,  Maulana  Azad  and
 others.

 (Amendment)  Bill  130 &

 I  need  not  go  into  the  details  of
 what  happened  a  little  later.  But
 one  thing  is  relevant  to  mention,  At
 the  time  when  the  forces  of  division
 were  very  stronger,  and  the  British
 power  was  for  the  vivisection  of  India,
 when  the  Pakistan  mentality  was
 spreading  day  in  and  day  out,
 it  was  Kashmir  that  stopped  up
 against  it,  particularly  the  Muslim
 majority  of  that  State.  They  stood
 up  against  the  two-nation  theory  of
 Mr.  Jinnah  and  against  the  vivisec-
 tion  of  the  country.  So  naturally,
 when  the  partition  of  the  country
 was  brought  about,  the  people  of  the
 State  who  have  followed  the  National
 Conference,  in  other  words,  the  Natio-
 al  Congress  ideology,  did  not  want
 to  go  over  to  Pakistan  or  subscribe
 to  the  two-nation  theory  of  Mr.
 Jinnah.  We  all  of  us,  out  of  our  sweet’
 will  and  with  eyes  open,  joined  with
 India  ang  continue  fthoSe  relations,  No
 doubt,  as  has  been  mentioned  by  Shri

 ऊ.  ए.  Shastri,  the  Instrument  of  Acce-
 ssion  had  to  be  signed  by  the  ruler
 as  was  the  case  with  other  States  else-
 where.  At  the  same  time,  when  the-
 Maharaja  acceded  to  the  Union  of”
 India,  the  Government  of  India  natu-
 rally  wanted  that  his  action  should  be-
 backed  by  the  people  as  a  whole.
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 [Shri  Sham  Lal  Saraf]
 Constitutionally  and  legally,  the  State’s
 accession  to  the  Union  of  India  signed

 *

 by  the  Maharaja  was  complete  and
 full.  The  main  political  party  in  the
 ‘State  known  as  the  All  Jammu  and
 Kashmir  National  Conference  had  by
 their  resolution  signed  by  all  the  lea-

 sders,  confirmed  it,
 Later  on  what  happened  in  the

 ‘Constituent  Assembly  has  been  rela-
 ted  by  Shri  Shastri,  how  it  was  given

 :a  place  in  the  Constitution  and  so  on.
 ‘I  agree  with  him  absolutely  that
 things  could  have  been  settled  then
 and  there,  but  because  of  the  cundi-

 ‘tions  prevailing  in  that  part  of  the
 country,  because  of  the  unprovoked
 ‘aggression  from  Pakistan,  because  of
 “the  intrusion  of  raiders  into  the  State,

 the  Government  of  India  did  what
 any  right-thinking  person  would  have
 done.  Therefore,  the  further  process
 hhad  to  wait.  The  Constitution  that
 ‘was  framed  by  the  Constituent  Assem-
 *bly  gave  ४  little  more  room  to  the
 State  to  frame  its  own  constitution.
 In  1956  the  State  Constituent  Assem-
 “bly  finalised  the  constitution  of  the
 State,  in  accordance  with  the
 authority  it  deriveq  from  the
 Constitution  adopted  by  the  Constitu-

 -ent  Assembly  of  India,  earlier.

 Originally,  accession  was  confined  to
 ‘three  subjects:  defence,  communica-
 ‘tions  and  foreign  affairs.  Later  on,  a
 humber  of  other  things  followed  from

 ‘the  accession  that  haq  taken  place,
 -with  the  result  that  when  final  consti-
 tution  of  the  Jammu  and  Kashmir
 State  was  passed  in  1956,  the  acces-
 vion  was  full  and  final.  There  is  a

 ~provision  in  that  constitution  to  the
 effect  that  in  no  case  in  future  this

 “question  shall  ever  be  taken  up  again
 “because  our  dccession  to  India  is
 irrevocable.  This  provision  finds  a

 “place  in  the  constitution.  Therefore,
 the  question  of  anybody  from  any

 “quarter,  any  person,  party  or  group
 from  anywhere,  seeking  in  reopen  this

 “issue  of  the  accession  of  the  State
 -with  the  rest  of  the  country  does  not
 arise  and  cannot  be  allowed  to  be
 raised.  There  is  no  scope  for  the

 ‘matter  being  raised  for  a  fesh  agree-
 “ment  when  already  everything  has
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 As  far  as  bringing  the  State  at  par
 with  the  rest  of  the  country  is  con-
 cerned,  there  are  certain  considera~
 tions  to  be  mentioned.  Because  of
 the  mentality  that  preceded  the  parti-
 tion  of  India,—I  was  also  one  of  the
 signatories  along  with  other  colleagues
 in  the  State  that  wanted  at  least  this
 much  satisfaction  that  no  law  and  no
 legislation  be  applied  by  the  Central
 Government  for  other  than  the  sub-
 jects  in  which  the  State  had  acceded;
 every  other  thing  should  be  done
 according  to  the  will  of  the  people
 there.  That  has  been  followed  all
 these  years.  In  fact,  certain  other
 agreements  were  signed  in  the  mean-
 time.  I  have  been  a  party  to  them
 also.  I  have  referred  to  this  once  or
 twice  in  detail  in  this  House.  So  I
 need  not  mention  that  now.

 But  one  thing  I  would  gay  very
 sincerely  and  honestly,  that  in  these
 17  years  our  State  has  suffered  by
 not  having  been  brought  at  par  with
 the  rest  of  the  States  in  the  country.
 Our  people  have  suffered.  Everybody
 has  suffered.  First  vf  all,  there  was
 a  sort  of  reservation  which  came  into
 the  minds  of  the  people,  which  left
 room  for  other  matters,  desirable
 and  undesireable,  being  imported  into
 their  minds.  A  number  of  things  were
 done  both  within  the  State  and  ouf-
 side  the  State,  particularly  from
 Pakistan.  Throughout  Pakistan’s
 theme  has  only  been  this:  ‘You  Kash-
 miris,  particularly  Kashmiri  Muslims
 have  gone  over  to  India.  Now  their
 (India’s)  attempt  will  be  to  bring.  in
 non-Muslims  into  the  State  and  con-
 vert  the  majority  into  a  minority”  I
 would  like~to  say  with  a  full  sense  of
 responsibility  that  I  have  yet  to  find
 a  responsikle  leader  in  the  country,
 whether  Hindu  or  Muslim,  who  has
 ever  spoken  in  these  terms.

 By  retaining  art.  370,  by  not  bring-
 ing  the  State  at  par  with  the  States
 in  the  rest  of  the  country,  what  has
 been  happening?  Firstly,  there  is  a
 sort  of  insecurity  in  the  minds  of  the
 people.  Secondly—I  will  say  this
 frankly—in  certain  cases  local  vested
 interests,  some  of  them  may  have  been
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 my  colleagues—want  to  have  the  -best
 of  everything  ang  want  to  take  ad-
 vantage  of  the  present  situation.
 Without  bringing  in  any  communal,
 sectarian  or  any  other  view  into  the
 matter,  I  will  say  that  purely  from  the
 people’s  point  of  view,  the  people  of
 the  State  have  suffered.  Once  these
 barriers  are  removed,  once  they  are
 alloweg  to  function  ag  any  other  part
 of  the  country,  the  people  will  very
 much  benefit.  Therefore,  my  submis-
 sion  is  that  this  Bill  has  been  brought
 before  the  House  at  the  right  time.

 I  do  not  agree  with  one  or  two
 points  that  were  made  by  Shri  Shastri.
 If  we  want  the  State  to  be  at  par
 with  the  rest  of  India,  first  let  us  do
 away  with  the  insecurity  prevailing in  the  minds  of  the  peopl
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 tion  of  caste,  colour  or  religion.  There-
 fore,  it  is  equally  important,  and  1
 would  say  forcefully  that  these  things
 should  apply  there  also.

 I  would  also  submit  before  this
 august  House  that  as  other  units  are
 today  progressing,  similarly  Jammu
 and  Kashmir  also  should  progress.  I
 do  not  however,  agree  with  the  pro-
 posal  of  the  Mover  that  Jammu  and
 Kashmir,  Himachal}  Pradesh  and  Pun-
 jab  should  be  formed  into  one  State.
 I  will  give  you  the  reasons.  Hima-
 chal  Pradesh  and  Jammu  and  Kash-
 mir  are  far  behing,  ‘unjab.  Punjab
 has  progressed  very  much.  There
 are  reasons  for  it,  they  had  a  number
 ‘of  advantages.  Keeping  all  that  in
 view,  I  would  say  that  Jammu  and

 ly,  let  us  put  an  end.  to  all  the  anti-
 Indian  propaganda  that  is  being  car-
 Tied  on  both  inside  the  State  and
 outside  ang  from  across  the  border.

 15.30  hrs.

 ‘(SHRr  SoNAVANE  in  the  Chair]
 Let  the  people  have  the  proper  bene-
 fit  of  what  flows  from  the  Centre  to
 the  other  States.  As  it  is,  the  people
 suffer  in  a  number  of  ways,  for  in-
 stance  in  getting  scholarships,  getting
 seats  in  colleges  and  universities  in
 other  places  etc.  Not  only  that,  There
 35  the  non-application  of  the  labour
 jaws.  In  my  State  there  are  lakhs  cf
 people  working  in  various  forests
 handicrafts  ang  factories,  and  all  the
 beneficial  laws  that  we  have  in  tne
 Centre,  ang  which  are  applicable  to
 the  rest  of  the  States,  as  Nandaji
 knows  as  ex-Labour  Minister,  should
 apso  facto  apply  to  that  State  also.  1
 have  myself  been  ४  small  lawour
 worker,  and  as  Minister  1  was  in
 charge  of  labour  also,  and  I  know
 the  feelings  of  the  workers  in  that
 State.  Every  time  they  say;  why  do
 you  keep  this  wall  of  separation,  2९
 us  also  get  the  benefit  as  the  rest  of
 our  countrymen.  After  all,  in  labour,
 where  peopig  work,  there  is  no  ques-
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 Kash  should  always  be  treated  as
 a  unit.  Let  it  progress,  go  ahead,  as
 a  unit.  Help  her  in  whatever  manner
 you  can.  No  doubt,  it  is  ful)  of  beau-
 tiful  places;  it  has  enough  of  indus-
 trial  and  mineral  raw  materials,
 enough  of  water  and  power  potential,
 but  being  cut  off,  being  a  highly
 mountainous  State,  communications
 are  poor,  and  it  will  take  a  lot  of  time
 for  that  State  to  develop.  Therefore,
 it  should  develop,  but  let  it  develop
 as  a  unit.

 “My  hon.  friend  referred  to  one  of
 my  erstwhile  friends  and  State
 leaders,  Sheikh  Abdulla.  1  have
 spoken  once  or  twice  before  also  in
 detail  about  his  own  past  utterances
 and  what  he  says  now.  My  non.
 friend  has  referred  to  a  paper  known
 as  White  Paper  on  Constitutional  Re-
 lationship  of  Kashmir  with  India
 issued  by  the  Jammu  and  Kashmir
 Plebiscite  Front,  Srinagar.  The  Home
 Minister  must  have  a  copy,  but  I
 would  like  to  pass  on  this  copy  to
 him.  This  book  will  corroborate  word
 all  that  Shri  Shastri  has  said  about
 Sheikh  Abdulla,  his  thinking,  and  the
 party  he  represents.  Therefore,  my
 submission  is  that  in  the  State  a  sort
 of  atmosphere  is  being  created  tnat
 is  not  at  all  congeniai,  pro-India  and
 helpful;  it  is  communal,  I  must  say.
 But  then,  when  the  person  comes
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 (Shri  Sham  Lal  Saraf]

 here,  he  tries  to  represent  some  ideo-
 logy  which  seems  to  be  progressive.
 I  am  not  concerned  with  that,  but

 I  will  certainly  say  that  the  law  that
 this  Parliament  has  passed  to  dea]  with
 anybody  who  talks  about  the  secession
 of  any  part  of  the  country,  should
 apply  to  Jammu  and  Kashmir  as  well.
 I  will  tell  you  why.

 There  are  three  regions  in  our  State
 —tLadakh,  Jammu  and  the  Kashmir
 valley.  As  far  as  area  is  concerned,
 Ladakh  alone  comprises  three-fifths
 of  the  present  area,  but  the  popula-
 tion  is  only  one  lakh.  Of  this  popula-
 tion,  65  to  70  per  cent  are  Buddhists.
 Of  the  balance,  more  than  one-lifth
 comprises  of  Jammu.  Its  population
 is  16  lakhs,  out  of  which  the  ron-
 Muslim  population  is  about  70  per
 cent.  Then  comes  Kashmir  valley,
 whose  area  is  less  than  one-fifth  of
 the  whole  State,  and  its  non-Muslim
 population  is  only  5  to  7  per  cent.
 Keeping  this  in  view,  if  this  claim  is
 put  forth  that  because  in  a  particular
 area  there  are  people  following  a  par-
 ticular  religion,  it  must  go  to  Pakis-
 tan,  one  can  say  that  they  can  lay
 claim,  even  on  that  basis,  only  to  icss
 than  one-fifth  of  the  area  comprising
 the  State..  There  can  be  10  nmuvre
 claim  so  far  as  Pakistan  or  any  other
 person  who  may  advocate  the  cause  of
 Pakistan  is  concerned.

 As  a  consequence,  certain  things
 will  crop  up.  in  the  whole  of  Indis,
 in  a  population  of  45  crores,  there  15
 hardly  a  place  where  we  have  a
 Muslim  majority.  There  is  only  one
 area  known  as  Kashmir  valley.  I  am
 very  proud  of  this  fact  that  the  Mus-
 lim  brethern  of  my  State  have  always
 wanted  to  be  secular.  But  if  nis
 claim  is  acknowledged  in  any  quarter,
 especially  in  Government  quarters,
 may  I  humbly  ask  what  would  happen
 to  the  country  to  which  we  have  given
 a  secular  democracy  and  a  secular
 Constitution?  If  a  claim  can  be  laid
 upon  even  a  small  part  of  the  country
 that  because  there  is  Muslim  majori-
 ty  it  should  go  to  a  particular  coun-
 try,  then  the  question  will  arise:  what
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 is  then  the  secular  basis  of  our  de-
 mocracy  and  Constitution?  It  woula
 open  the  floodgates  of  revolution,  and
 I  do  not  know  what.

 Apart  from  that,  there  are  other
 reasons.  We  have  been  fighting  China.
 The  whole  world  shuddered  to  see
 China  committing  naked  aggression on  India.  We  fought  them  in  Ladakh, we  fought  them  in  NEFA.  For  the-
 time  being  I  will  forget  NEFA,  but  of
 Ladakh  I  have  personal  knowledge.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:
 forget  NEFA?

 Why

 Shri  Sham  Lal  Saraf:  In  Ladakh  our
 jawans  haye  done  wonderfully  well.
 We  hag  made  preparations  for  a
 number  of  years,  and  if  China  got some  good  beating,  it  got  it  there.  So.
 much  Preparation  had  been
 made,  A  minute  ago  I  men-
 tioned  the  composition  of  the
 population  of  Ladakh,  So,  if  this
 claim  is  entertained  in  the  least  man-
 ner,  it  will  mean  that  that  area  of
 Kashmir  is  disturbeg  as  far  as  being a  part  of  India  is  concerned.  In  that
 case  who  will  fight  in.  Ladakh?
 Because  Kashmir  Valley  is  the  only
 access,  by  road,  to  the  Ladakh  areas.

 I  can  give  a  number  of  other  rea-
 sons.  No  leader  in  India  can  ever
 barter  away  the  freedom  of  Jammu
 and  Kashmir.  I  can  say  that  with  a
 full  sense  of  responsibility.  There-
 fore,  my  submission  ig  that  when  we
 are  convinced  of  this  approach,  we
 must  Have  the  courage  to  call  a  spade a  spade.

 Let  the  Government  bring  forward:
 a  proper  Bill’  and  have  thig  article
 removed:  from  the  Constitution  and’
 give  it  a  proper  shape,  giving  Jammu
 and  Kashmir  a  place,  an  honoured
 Place,  in  the  whole  of  the  country.
 The  people  want  it,  everybody  in  the
 State  wants  it,  every  region  wants
 it,  apart  from  a  few  agitators  who
 have  become  mostly  professional
 because  ears  are  being  lent  to  them
 in  certain  quarter-..
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 I  therefore  wholeheartedly  support

 this  Bill,  but  would  submit  that  this
 may  be  accepted  by  the  Government
 in  principle,  and  that  at  the  proper
 time,  the  sooner  the  better,  they
 should  bring  forward  a  Bill  and  get
 this  article  removed  from  _  the
 Constitution.

 भी  प्रण  पांडेय  (रस डा):  सभापति
 महोदय,  जो  भाषण  इस  विषय  पर  यहां  हुए
 हैं,  वे  काफी  उत्साह  बक  रहे  हैं।  मेरी  समझ
 में  नहीं  आता  है  कि  हमारी  सरकार  की  नीति
 काश्मीर  के  बारे  में  क्या  है  ?  शुरू  से  भरत  तक
 अगर  हम  काश्मीर के  सवाल को  देखें तो  ऐसा
 लगता  है  कि  काश्मीर के  सवाल  के  बारे  में
 हमेशा  भारत  सरकार  गलत  तरीके  से  काम  लेती
 रही है  और  आज  भी  उसने  चेता  नहीं
 उठाया है  ।  आज  भी  उस  पर  कोई  सोच
 विचार नहीं  कर  रही  है  t

 अभी  अविश्वास  के  प्रस्ताव पर  तह्स  हो
 रही  थी  t  हमारे  कांग्रेस  भाई  खुद  अपनी  पीठ
 ठोंके  जा  रहे  थे  लारी  दनिया  की  समस्याओं
 का  उन्होंने  समाधान  कर  के  रख  दिया  ।
 हमारे  इनुमन्तैय'  जी  ने कहा कि  हम  ने  कई
 मिनिस्टरों को  खत्म  कर  दिया  है,  कुरप्शन
 कोह्टादिया है  ।हमने  बडी  बटादुरी दिखाई
 है  और  आसमान  को  उन्होंने  सिर  पर

 उठा  लिया  ।  मगर  में  आप  को  बतलाना
 आहत  हूं  कि  काश्मीर के  मसले  में  ही  नहीं,
 तमाम  जो  हमारे  सरहद  हे: राष्ट्र  हैं  उन  के  बारे
 में  आप  की  पूरी  नीति  गलत  रही  है  और
 “इस का  नतीजा  यह  हो  रहा  है  कि  चारों  तरफ
 से  हम दुश्मनों  से  धिरे हुए  हैं।

 काश्मीर के  बारे  में  में  नहीं  समझ  पाया
 कि  राष्ट्र संघ पद  में  जाने  की  क्या  जरूरत  हुई  t
 अब  भारत  सरकार  राष्ट्र  संघ  में  गई  तो  उसने
 इस  बात  की  वहां  पर  मांग  की  इतना  बतलाओ
 कि  पाकिस्तान हेमलावर  है  या  नहीं  ।  मगर
 साम्राज्यवादियों  ने  कभी  यह  बात  नहीं  कही
 कि  पाकिस्तान  ने  काश्मीर पर  हमला  किया।

 x

 BHADRA  20,  1886  (SAKA)  (Amendment)  Bill  1314

 भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  ने  और  दूसरे  लोगों  ने  बार
 बार  इस  बात  को  याद  दिलाया कि  हम  इस
 बात  के  लिये  आये  हैं  राष्ट्र संघ  में  कि  प्राय
 बतलाइये  कि  पाकिस्तान  ने  कश्मीर  पर  हमला
 किया है  या  नहीं  ।  मगर  उन्होंने कुछ  नहीं
 कही।  |  सत्तर  वर्षों  में  आप  काश्मीर  को  जनता

 को  सुखी  नहीं  बना  सके  a  इस  कारण  उस  के
 अन्दर भव  जनमत  संग्रह  की  आत  हो  रही  है  |

 जिस  की  वजह  से  आप  को  डर  पैदा  हो  गयाओआज
 यह  सवाल  उठ  रहा  हैकि  काश्मीर के  इन्दर

 कीजिए।  क्यों  अगर  भागने सही
 मानों  में  अच्छी  नीति  काश्मीर  के  बारे  में  अपनाई
 होती  तो  आज  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  आज
 शेख  भव्दुल्ला  और  दसरे  लोग  जो  भारत  के
 शेख  अब्दुल्ला  हैं  भर  हमारी  भारत  सरकार  के
 दोस्त  हैं,  उन  का  नाम  किसी  ने  नहीं  सिया ।
 अवकाश  नारायण  जैसे  शेख  अब्दुल्ला भारत
 में  मौजूद  हैं,  राजगोपालाचारी जी  भी  यहाँ
 मौजूद  हैं।  उनका  नाम  आप  ने  नहीं  लिया
 वे  आप  से  रात  दिन  बातें  करते  हैं  ,  मुलाक़ाते
 करते  हैं  भौर  पूरे  के  पूरे  देश  को  दुनिया  की
 नजरों  में  बदनाम  करते  हैं।

 एक  माननीय  सदस्य  :  उन  को  बन्द  कर
 देना  आाद्धियि

 शी  सर  पाण्डेय :  भाप  उन  को  अन्य
 नहीं  कर  सकते,  आप  सर्फ  कमजोरों  को  बन्द
 कर  सकते  हैं।  मे  यह  कह  रहा  था  कि  काश्मीर
 के  बारे  में  भारत  सरकार  की  नीति  शुरू  से  ले
 कर  भरत  तक  गलत  रही  भौर  राष्ट्र संध  जाने
 का  कोई  सवाल  ही  नहीं  था  ।  यह  मानी
 हुई  आत  है  भौर  सब  लोग,  हिन्दुस्तान  की
 जागता  और  सारी  दुनिया  जानती  हैकि
 अमरीका कौर  स्टेन  कहते  थे  कि  कश्मीर
 हिन्दुस्तान का  रस्सी  नहीं  है  ।  फिर भी
 आप  उस  पर  रोसा  किये  हुए  अठे  हैं।
 अगर  कोई  बात  यहां  कही  जाती  है  तो
 सरकार  की  तरफ  से  का  जाता  है  कि  ध  मारे
 यहां  प्रजातन्त्र  है,  भुखमरी  आई  है,  तो
 अजतम्त्  है,  काश्मीर  का  मसला  तय  नहीं  हुआ
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 शि”  सरजू  पाण्डेय]
 तो प्रजातंत्र है,  कोई  भी  काम  न  हो  सके  तो
 प्रजातंत्र  है,  +  यह प्रजातंत्र क्या  जीत  है?
 यह  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  1  कोई  भी  बात
 हो  भाप  दुनिया  के  सामने  कुछ  कर  नहीं  उकते  |
 चाहे  पाकिस्तान  का  मामला  हो,  चाहे  चीन  का
 मामला हो,  किसी  का  भी  मामला  हो
 हिन्दुस्तान  के  आदमियों  को  आप  दिखायेंगे
 लेकिन  दूसरों  की  आत  आप  पूछ  भी  नहीं
 सकत ेn  काश्मीर  के  मामले में  आज  17 वर्ष
 बाद  हिन्दुस्तान  में  बहस  हो  रही  है  कि  वहां
 पर  रायशुमारी हो  या  नहीं  ।आज  हिन्दुस्तान
 में  इस  बात  की  चर्चा हो  रही  हैकि  संविधान
 में  संशोधन  किया जाये  या  नहीं  ।  किस
 ने  मना  कर  रक्खा  था,  कि संगो धन न  करें।
 मैं  नहों  समअता  कि  कहां  से  अडचन  पड़  रही
 थी  कि  उस  का  संशोधन  नहीं  हुआ  ।आखिर
 कौन  सी  ऐसी  बात  थी  जिस  से  कि  आप  काम-
 मीर की  जनता  को  आज  इत्मीनान  नहीं
 दिला  सके,  और  आप  की  हालत  यह  हो  रही
 है  कि  काश्मीर  में  सब  कुछ  हो  रटा  है  जो
 हिन्दुस्तान  के  किसी  हिस्से में  नहीं  हो  रहा
 है।

 इस  लिये  मैं  इस  सिलसिले  में  कहना  चाहता
 हू ंकि  भारत  सरकार  को  एक  साफ  नीति  श्री-
 नानी  चाहिये।  बहुतसे लोग से  लोग  आज  इस  बात
 को  उठाते  हैं  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  कहा
 ताकि  काश्मीर  में  राय  शुमारी  होनी  चाहिये।
 आज  कुछ  लोग  हिन्दुस्तान  में  और  पाकिस्तान
 मेहर  जगह  ऐसी  बातें  कहते  हैं।  कहें,
 और  उन  को  हक  है  ऐसा  कहने  का,  लेकिन मैं
 सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  अगर  इतने
 दिनों  बाद  भारत  सरकार  के  सामने  क्या  डच नें
 हैं  वह  संविधान  का  संशोधन  नहीं  करती  और
 काश्मीर भारत  का  अंग  नहीं  बनता,  तो उस
 के  सामने  क्या  परेशानियां  हैं।

 हमारी  सरकार  को  आज  साफ  तौर  से
 कहना  चाहती  कि  हम  राष्ट्र संघ  के  सदस्य  हैं
 और  हमें  उसका  निर्णय  मिलना  चाहिये  1  अभी
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 अभी  हमारा  एक  मिशन  गया  हुआ  था  राष्ट्र-
 मंडल  के  प्रधान  मंत्रियों  के  सम्मेलन  मे ं1
 वहां  पर  उस  ने  जो  रवैया  अपनाया  उस  से  सिफ
 हिन्दुस्तान में  ही  नहीं  बल्कि सारी  दुनियां  में
 हमारी  नाक  कटी।  भाप  ने  जो  कदम  उठाया  और
 हमारे  आरे  में  वहां  जो  चर्चा  उठाई
 गई  उस  से  हिन्दुस्तान  की  प्रतिष्ठा  गिर  गई
 और  हम  चुप्पी  साधे  बैठे  रहे  और  हिन्दुस्तान
 की  मर्यादा  की  रक्षा  नहीं  कर  सके। आज
 हमें  ब्रिटेन,  अमरीका  और  सारी  दुनिया से
 कह  देना  चाहिये  कि  काश्मीर  के  मामले  में  दखल
 देने  वाले  तुम कोई  नहीं  हो  ।  हमारे  प्रति-
 निधियों  को  वहां  ऐलान करना  चाहिये कि
 काश्मीर  हिन्दुस्तान  का  भाग  है  और  काम-
 मीर की  जनता  को  हमारे  साथ  रहने  का  हक
 है।  हम  आज  कहते  हैं,  और  यह  हमारा  अहुत
 पुराना  नारा  है  कि  जहां वर  सभ्यता एक
 है,  संस्कृति  एक  है  जहां  भोगोलिक
 एरिया  एक  है,  वहां  हम  भाषा  के  आधार  पर

 . प्रान्तों  का  निर्माण  कर  दें  1  लेकिन  आप  ने
 उन  को  नहीं  बनाया।  हमारी यह  जानी

 मानी  पालिसी  रही  है  कि  चाहे  हिन्दू  हो,  चाहे
 मुसलमान  हो,  चाहे सिख  हो,  ईसाई  हो,
 मजहब  के  आधार पर  नहीं,  राष्ट्रीयता के
 आधार  पर  अपने  मुल्क  के  अन्दर  प्रान्तों  को  पूरी
 आजादी  होनी  चाहिये  ,  मजहब  की  भी  आजादी
 होनी  चाहिये  ,  लेकिन  17  वर्षों  के  बाद  भी
 आप  चुप  चाप  वैठे  हुए  हैं  ।  एलेक्शन  आयेगा
 तो  कहेंगे  कि  काश्मीर  को  हम  को  लेना  है,
 एलेक्शन  जब  आयेगा  तो  कहेंगे  कि  हमारे  ऊपर
 दुश्मनों ने  हमला  कर  दिया  है,  लेकिन  जैसे
 ही  एलेक्शन चला  जाता  है  तो  बूदहो
 जाते  हैं।  यहां  पर  जब  कम्युनिस्टों ने
 कहा था  कि  तमाम  पडोसी  देशों  से  हमारे
 ताल्लुकात  अच्छे  होने  चाहियें,  चाहे  पाकिस्तान
 हो  चाहे  कोई  और  हो  तब  आप  नाराज  होते
 थे  1  लेकिन  जब  आप  के  लोग  वही  बात  कहते
 हैंतो आप  कुछ  नहीं  कहते। आज  आप
 के  लोग  कहते  हैं  कि  आक  साइ  चिन.  चीन  को
 को  दे  दो;  राजगोपालाचारी  और
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 जयप्रकाश  नारायण  जैसे  लोग  कहते  हैं  कि
 पाकिस्तान  के  साथ  सुलह  कर  लो,  काश्मीर
 वैली दे  दो,  तो  आप  की  जबान  बन्द
 है।

 इस  लिये  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  अगर
 आप  को  कुछ  करना  है  तो  आज  ठीक
 अस्तिव आया  है  ।  आना  तो  इसको  बहुत
 पहले  चाहिये  था,  लेकिन  आज  ही  सही  ।
 यह  बिल्कुल  तय  बात  है  कि  भारत  सरकार  को
 साफसाफ  एलान  करना  चाहिये  कि  उस  की
 काश्मीर  की  नीति  क्या  है  1  मे  शास्त्री  जी  से
 कहना  चाहूंगा  कि  हालांकि ये  लजायेंगे  कि
 अगर  आज  सोवियट  संघ  न  होता  तो  काश्मीर
 बच  नहीं  सकता  था,  और  सारे देश  में
 विश्वास  उस  के  कारण  उत्पन्न  होगया  ।  जब
 जब  काश्मीर  का  सवाल  राष्ट्र  संघ  में  गया  तो
 सोवियट  संघ  ने  अपने  विशेषाधिकार का  प्रयोग
 कर  के  काश्मीर की  रक्षा  को  ।  इस  आत
 को  मानना  चाहिये  1  आप  के  भरोसे  उस  की
 रक्षा  नहीं हुई  है।  सोवियत संध  ने  बड़ा
 भारी  काम  हमारे  मुल्क  के  लिये  किमी  है
 और  हमारे  देश  की  जनता  में  इस  के  लिये  आस्था
 बनी  है  1  उस  की  राज्य  व्यवस्था  के  चाहे
 आप  कितने  ही  क्रिटिक हों;  जाहे  उसको
 जितनी  गाली  दें  ,  लेकिन  वह  दस तलब  बात
 है  वहां क्या  है  और  क्या  नहीं  है  ।  यहां
 उसकी  तारीफ  करने  की  मुन  कोई  खास
 जरूरत  है  t  लेकिन  भाप  के  भरोसे  नहीं
 सोवियत  यूनियन  के  भरोसे  सारा  काम  हुआ
 कौर  उस  ने  काश्मीर  को  बचाया  ।  एक  बात
 का  आप  को  एलान  कर  देना  चाहिये  और
 वहां  की  जनता  में  विश्वास  पैदा  करना  चाहिये
 कि  काश्मीर  आप  के  साथ  रहेगा  और  वहां
 पर  अस्थिरता का  जहां  तक  सम्बन्ध  है,  वह
 बहुत दिन दिन  तक  कायम  नहीं  रहेयी ।  वर्ना
 आप  वहां की की  स्थिति को  सम्भाल  नहीं
 सकेंगे  ।

 Shri  Hamumanthaiya  (Bangalore
 city):  Sir,  the  Kashmir  question  has

 BHADRA  20,  1886  (SAKA)  (Amendment)  Bill  Ig
 been  from  the  very  beginning  treated
 in  a  particular  manner.  I  am  going
 to  place  a  different  point  of  vicw
 before  the  Government  today.

 Mr.  Chairman:  The  hon.  Member
 will  finish  within  10  minutes.

 Shri  Hanumanthaiya:  In  1949,  I
 was  in  the  Constituent  Assembly  vf
 India.  The  Government  of  India
 appointed  a  Committee  to  frame  a
 model  constitution  for  Indian  States.
 I  was  a  Member.  The  other  two
 members  were  Sir  8.  अ.  Rao  and  Mr.
 Govinda  Menon,  who  was  lately  the
 Chief  Minister  of  Travancore.  The
 atmosphere  then  was  such  that  no
 State  wanted  to  become  an  integral
 part  of  India  under  one  Constitution.
 Each  Indian  State,  at  any  rate  the
 bigger  ones,  wanted  to  be  separsie
 and  wanted  to  have  a  separate  State-
 hood,  of  course,  within  the  federation
 ‘of  India.  Ultimately,  when  we  began
 this  work,  we  wanted  to  frame  a
 model  Constitution  for  the  Indian
 States  to  adopt.  After  a  few  months’
 time,  we  had  decided  that  there  need
 not  be  a  separate  Constitution  for
 Indian  States  and  that  there  should
 be  one  Constitution  for  the  whole
 of  India.  We  made  that  recommen-
 dation.  When  we,  Members  from
 Indian  States,  made  that  recommenda-
 tion,  Sardar  Patel  was  very  happy  to
 accept  it  and  it  was  done.  The  me-
 thod  adopted  by  the  Constituent
 Assembly  of  India  and  the  then
 leaders  of  the  Government  was  to
 respect  the  opinion  of  the  representa- tives  of  the  people.  That  was  not
 only  a  democratic  way,  but  a  safe
 way.

 We  have  now  found  that  the  repre-
 sentatives  of  Kashmir  in  this  House
 have  enthusiastically  sponsoreq  the
 idea  of  deleting  this  article  370  of  ine
 Constitution,  which  in  a  way  stands  in the  way  of  full  integration.  Many Members  use  language  a  little  loose-
 ly.  Today  the  constitutional  position ig  that  Kashmis  is  an  integral  part  of India.  There  is  no  question  about  it.
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 (Shri  Hanumanthaiya]
 ‘The  present  Bill  seeks  to  eliminate

 a  little  differentiation  that  is  being
 made  under  article  370.  The  repre-
 sentatives  of  the  Kashmir  people  here
 agree  and  fully  support  this  proposi-
 tion.  I  would  appeal  to  the  Home
 Minister  to  look  at  this  problem  from
 the  democratic  point  of  view  and
 accept  it.  Not  merely  .Members  of
 Parliament  from  Kashmir,  but  irres-
 pective  of  parties,  from  the  extreme
 right  to  the'extreme  left  of  this  House
 as  it  is  constituted,  we  are  all  of  one
 opinion  that  this  Bill  should  be  made
 into  law.  To  go  against  it  or  to  say
 anything  against  this  unanimous  opi-
 nion  of  this  House  is  to  disown  con-
 situtional  responsibility  in  a  conve-
 nient  manner.

 Even  if  the  top  leadership  is  nervous
 about  the  opinion  that  exists  in  the’
 west  or  east,  they  are  not  our  masters.
 It  ig  not  they  who  have  to  dictate
 what  is  to  be  done  by  this  Govern-
 ment.  It  is  the  responsibility  of  this
 House  to  direct  this  Government  as  to
 what  to  do  and  what  not  to  do.  If
 you  escape  from  this  responsibility,  it
 will  not  be  in  the  democratic  tradi-
 tion.  Gandhiji  used  to  say  in  the
 days  of  the  British  imperialism  that
 even  if  we  make  mistakes,  we  waat
 to  have  the  freedom  to  make
 mistakes  under  a  free  Govern-
 ment.  We  did  not  want  to  be
 led  by  British  imperialism  along
 what  they  considered  to  be  right  lines,
 Therefore,  1  would  appeal  to  this
 Government  to  see  the  force  of  this
 argument,  not  to  be  nervous  about
 the  world  opinion  or  about  the  opi-
 niong  expressed  by  U.K.,  U.S.A,  Soviet
 Russia  or  any  other  power.  From  the
 very  beginning,  we  have  been  caught
 on  the  horns  of  a  dilemma,  85  it
 were.  This  Kashmir  problem  is  being
 looked  at  from  the  point  of  view  whe-
 ther  it  would  please  the  western
 powers  or.  the  eastern  powers.  We
 were  non-aligned  and  therefore,  we
 did  not  want  to  make  up  our  minds
 definitely  on  this  issue.  We  tried
 sometimes  to  please  the  western
 powers  and  sometimes  to  please  the
 other  powers.  The  eastern  bloc  or
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 the  western  bloc  support  a  particu-
 lar  point  of  view  not  because  they
 want  to  do  good  to  India  or  to  the
 people  of  Kashmir  inherently.  Once
 our  late  revered  Jawaharlalji  said
 that  in  the  matter  of  foreign  policy
 every  nation  acts  on  the  basis  of  its
 ‘own  self-interest.  Therefore,  if  the
 Western  bloc  acts  in  its  own  interest,
 there  is  nothing  wrong  in  it.  If  the
 Soviet  bloc  acts  in  its  own  interest,
 there  is  nothing  wrong  in  it  either.
 Many  a  time  we  adopt  the  childish
 attitude  of  getting  irritated  by  the
 opinion  of  either  the  Western  or
 Soviet  bloc.  Usually  it  is  the  child
 that  gets  irritated.  Look  at  Nasser.
 He  took  a  determined  stand  on  the
 issue  of  Suez  Canal.  He  never  bothe-
 red  about  the  opinion  of  either  the
 Western  or  Soviet  bloc.  He  had  the
 courage  ang  determination  to  do  what
 he  thought  right  and  he  succeeded.

 Here  is  a  case  where  we  could  show
 equal  determination  and  courage  and
 solve  the  problem  once  and  for  all.
 Whatever  may  be  our  modesty,  India
 is  many  times  more  atronger  and
 more  influential  than  other  countries
 of  the.  world  excepting  USA  and
 Russia.  But  we  are  suffering  from  a
 complex,  inferiority  complex,  may  be
 inherited  from  the  days  of  the  Bri-
 tish,  We  think  that  if  some  foreign
 powers  dislike  our  stand  we  will  be
 in  trouble.

 The  governmental  power  must  be
 operated  with  determination  and
 courage,  especially  in  foreign  affairs.
 When  the  whole  Indian  nation  and
 its  representatives  in  Parliament  ask
 Government  to  do  a  particular  thing,
 if  you  exercise  your  personal  authority
 Or  influence  and  do  the  contrary  or
 delay  that  action,  it  is  neither  right
 nor  just.  This  is  the  unanimous  opi-
 nion  of  this  House  and  it  is  applauded
 by  the  whole  country.  Therefore,  I
 want  the  Government  to  take  a  पे
 termined  stand  and  accept  the  prin-
 ciples  of  this  Bill,  either  in  the  form
 of  this  Bill  straightway  or  by  agreeing to  bring  a  Constituté
 Bill  of  their  own.
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 I  am  grateful  to  Shri  Prakash  Vir
 ‘Shastri  for  bringing  forward  this  Bill.

 I  have  always  admireq  his  great
 speeches  on  many  Bills.  This  is  one
 such  Bill  which  attracts  the  admira-
 tion  of  not  only  myself  but  of  mem-
 bers  from  all  sides  of  the  House.

 2  ca  wage  लोहिया  (फैजाबाद):
 सभापति  महोदय,  काफी  लोग  चाहते  हैं  कि
 हिन्दुस्तान  और  पाकिस्तान  के  सम्बन्ध  सुधरें
 और  मे  भी  उन  में  से  हूं।  लोगों  का  यह  भो  कहना
 हैकि  इन  सम्बन्धों  के  बिगाड़  में  काश्मीर  एक
 बड़ा रोड़ा  है  LT  लेकिन  रोड़े  को  अच्छी
 तरह  समअना  चाहिए  |  भ्रमर  कोई  कहे  कि
 खाली  पाकिस्तान  की  जनता  ही  काश्मोर  को
 चाहती  है  और  यह  एकतरफा रोड़ा  है  तो

 वह  खतरनाक  आत  होगी।  यह  दोतरफा
 रोडा  है,  पाकिस्तान

 की
 जनती  जहां  काश्मीर

 को  चाहती है,  वहां  हिन्दुस्तान  की  जनता या
 उसका  बहुत  बड़ा  हिस्सा  काश्मीर  के  जाने पर
 गडबड़ कर  सकता  है,  शायद  अगाव तभी कर
 सकता  है।  तो  यह  दौरा.  रोडा  हैऔर

 :इस  बात  को  अच्छी  |  तरह  समझना  चाहिए।
 में  बिनती  करूंगा कि  राष्ट्रपति यब  भी  इस

 बात  को  समझें,  और  जहां  तक  यह  सरकार  का
 सवाल है  वह  कुछ  लुज है,  उसके एक
 नहीं  दोनों पैर  गायब  हैं  कौर इस  रि
 कोई न  कोई  सहारा  ढूंढती रहती  है  ।और
 अभी  उसको  सर्वोदय  का  सहारा  मिला  लेकिन
 मै  चेतावनी  दे  देना  चाहता  हूं  कि  वह  सर्वोदय
 भी  टूटी  लकडी  है,  इस  से  उसे  सहारा नहीं
 मिल  पाएगा;  |  क्योंकि  खाली  किसी  चीज
 को  प्रचार  कर  देने  से  या  एक  तरफा  बात  कर

 देने  से  मामला  हल  नहीं  हुआ  करता  i  में  याद
 दिला  दूं  भी  लाल  बहादुर  शास्त्री  को  कि  डाकू
 समस्या,  जमीन  समस्या,  फिल्‍मी  भ्र श्लील>
 पोस्टरों की  समस्या,  कोई  भी  सर्वोदय ने  हल
 महीं कर  पायी,  सिवाय इसके  कि  कछ  हल्ला
 मचा  1  कहीं  काश्मीर  के  मामले  में  भी  यही  न
 हो  करक  रहे  क्योंकि  शास्त्री  जी  पहले भी
 कमजोर  बे  भौरअब|पहने से  ज्यादा  कमजोर
 होने  भी  इस  बात  का  समर्थन  न  कर
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 सकेंगे  और  अपनी  किसी  नीति  को  इतना  प्रिया
 समझें  कि  उसको  लागू  करने  के  लिए  हिन्दुस्तान
 में  या  बगावत  का  सामना कर  सकें।

 इतनी  ताकत  होती  तो  हम  दूसरी
 तरह  से  सोच  सकते  थे  ।  इसलिए
 सब  से  बडी  आत  यह  है  कि  काश्मीर
 को  छोड़  देना  जहां  अवांछनीय  है  वहां यह
 भी  समझ  लो  कि  यह  भ्र सम्भव  है  जब  तक  कि.
 कुछ  बातें  पूरी  न  हो  जायें  कौर  इसीलिये  में
 इस  दोतरफा  रोड़ ेके  बार ेमें  कहना
 चाहूंगा  ह  मेरा  खुद  का  दिमाग़  लीला  ह ै।
 अगर  जो  दोष  या  पाप  सत्तरह  साल  पहले  हुआ
 था  हिन्दुस्तान  और  पाकिस्तान  का,  दोनों..
 जगह  की  जनता से,  चाहे  पूरा  नहीं  छोटा  सा
 भी  कदम  उठाया जा  सके  तो  मामला  सोचा

 में  हूं  लेकिन  लचीले  दिमाग  का

 मतलब  यह  नहीं  होता  कि  एफ  जड़ता  को  छोड़
 कर  दूसरी जड़ता  को  पकड़  लिया  जाय |
 एकतरफ  जड  बन  जायें  कि  कश्मीर  हम  किसी
 हालत  में  नहीं  और  दूसरी  तरफ  जड
 बन  जायें  खि  और  पाकिस्तान का
 रिश्ता  सुधारने  के  लिए  हम  कश्मीर को  छोड़ने
 को  तैयार  हैं।  लचीला  दिमाग़  बनाइये  ।
 लसीला  दिमाग  एक  ही  हो  सकता  है  कि
 हिन्दुस्तान  और  पाकिस्तान  का  महासंघ  बने
 तभी यह  मसला  हल  किया  जा  सकता है  और
 इस  के  ऊपर  इधर,  उधर  बाय  में  कोई  न  कोई
 रास्ता  निकाला  जासकता है  ।  वह  काम
 है  संध  अने  1  तब  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  पहले
 कश्मीर दे  दो  पाकिस्तान  को  तब  पाकिस्तान
 की  सरकार  राजी  हो  जायेगी  महा  संघ  बनाने
 के  लिये। में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  तरह
 से  जो  पहले  कौर  भबकी  बात  की  करते हैं
 वे  जानते  नहीं  कि  अव  यह  मामला  कितना
 बिगड़ा  हुआ  है  t  इस  में  तो  बहुत  कुछ

 गड़बड़ी  की  सम्भावना
 बढ़ जाती  है  ।
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 रेलवे  मंत्रालय  मे  राज्य-मंत्री  (डा०

 राम  घुमा  सिंह)  बिना  हा संघ  बनाये ही
 कश्मीर को  अपने  पास  रखने  की  ताकत  होनी
 चाहिय े।

 डा०  राम  मनोहर  लहिया:  डा०  साहब,

 में  महासंघ  बनाना  चाहता हूं  क्योंकि मं  चाहता
 चूंकि  जो  13  वर्ष

 पहले,  शायद  आपने  कम

 लेकिन  आप  के  नेताओं,  बने  पाप  किया  था  और
 किसी  हद  तक  यूस  पाप  में  हिस्सा  लिया

 था,  वह.  अपने  जीवनकाल  में  खत्म  हो  सके

 तो  बड़ी  अच्छा  होगा  ।जो  लोग  यह  कहते हैं

 किः  राष्ट्रपति अयूब  और  पाकिस्तान  की

 सरकार  *  महासंघ  के  बारे  में  सोच

 विचार  करने  के  लिए  तैयार नहीं  हैंतो  मैं

 ख़ाली  यही  कह  देना  चाहता  हूं  कि  सरकारों

 के  सोच  विचार  के  बाद  भी  किस  भले

 आदमी  को  बहुत  ज्यादा  जड़  होकर  खड़ा  नहीं
 रहना  चाहिए।  सरकारें  बदलती  रहती  हैं
 सरकारों  के  विचार  बदलते  रहते  हैं  इस

 लिये  महासंघ  वाला  विचार  यह  एक  सही
 विचार  है  इसमें एक  बात  मैं  साफ़  कर

 दूं  ।  किसी  भी  हालत  में  महासंघ

 बनाने का  जब  हम  विचार  करते हैं  तो  बहुत

 लेनाचाहिए।  पाकिस्तान  यह कहता  हैकि

 नये  महासंघ  के  संविधान  में;  दो  में  से

 राष्ट्रपति और  प्रधान  मंत्री, दो  में  से  एक,

 जब  तक  पाकिस्तान  खुद  न  कहेकि  इस  अवस्था
 को  बदल-दो,  पाकिस्तानी  रहेगा  तो-मैं

 इस  बात  को  मानने  के  लिये  तैयार  हो  जाऊंगा।

 इसके  अलावा  मैं  यह  भी  कहना  चाहता
 «

 ह ंकि
 अगर

 पलटना  मामला,
 विदेशी  नीति

 का  मामला  और  आने  जाने  के  मामले  में

 सम्बन्ध  रहे  लेकिन  नागरिकता  के  मामले  में

 बिल्कुल  पक्का  सम्बन्ध  रहना  चाहिए,

 और  महासंघ  का  विषय  कम  से  कम

 ऐसा  होना  चाहिए  नागरिकता  का

 पाकिस्तान  की  नागरिकता  अलग  है

 तो  यंह  एक  नागरिकता  हो  जानी
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 चाहिए
 t

 इस  पर  मैं  जोर  हूँगा  और  बाकी
 चीजों  कें  ऊपर  बहुत  ही  ढींला  ढाला  महा--

 संघ  बनाने  को  तैथार  रहेंगें  .  1

 अब  यही  आत  मैं  अमरीका को  और

 अमरीका  के  साथ  बहुत  हद  तक  रूस  को  भी

 कहना  चाहता  हूं  -  अमरीकी  को  खास  तौर  _

 सें  इसलिए  क्योंकि  अमरीका  नें  अहुत  ज्यादा
 दबाव  डाला  कि  यह  मसला  हल  होना  चाहिए।

 मैं  भी  मानता  हूं  कि  यह  मसला हल  होना

 चाहिए  t  लेकिन  किस  तरीके  से  हल  हो  ?

 खाली  यों  ही  एक  इच्छा  व्यक्त  कर  देने  से,

 किसी  मामले  को  अच्छे  तरीके  से  अध्ययन

 किये  बिना,  खाली  एक  रास्ता  बता-देने  से

 तो  यंह  हल  नहीं  होगा  |  अमरीका  के  लोगों

 को  भी  सोच  विचार  करना  चाहिए  कि  यह
 दो  टूटे हुए  इलाकों  को  जोड़ने से  ही  इस
 जगह  का  मामला  ठीक  ठाक  चल  सकेगा  t

 मुझ  सें  अमरीका  वालें  लोगों  ने  कहाँ  किकया
 अमरीका  की  सरकार  इस  तरह  का  प्रभाव
 पाकिस्तान सरकार  पर  डाल  सकती  है?
 पाकिस्तान वाले  तो  नाराज  हो  जायेंगे  ।

 अमरीका  और  पाकिस्तान  का  रिश्ता  बिगड़

 जायेगा  मैं  मानता  हूं  कि  सरकार  ऐसा

 में  न  जाने  कितने  नये  नये  विचारों  के  ऊंपर

 बनाया  जाता  ।  खाली  अमरीका  का  नहीं

 बल्कि  दुनिया  भर  का
 ?

 इसलिए  मैं  अपील
 करूंगा  ऐसे  लोगों  से,  जैसे  समय  राष्ट्रपति
 रमन,  अब  वे  सरकारी  नहीं  हैं,  राष्ट्रपति
 आइजनहोवर, वेह  सरकारी  नहीं  हैं,  बे  लोग

 खुल  कर  बोल  सकते  हैं  -  उनके  हाथ  मुंह

 बंधे  हुए  नहीं  हैं  -  रमन  और  आइजनहोवर
 कभी  इस  महाद्वीप  के  एक होने  की  बात  किसी
 न  किसी  रूप  में  सोचना  शुरू  करें  और  अगर
 उनके  दिमाग  में  यह  बात  आये  तो  उस  के

 बारे  में  चलना  भी  शुरू  करें।

 दूसरे  बड़े  लेखक  वात्टर  लिप मैन  जो  किः
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 बड़े  लेखक  हैं,  अखबारों  में  जिनके  लेखों  से

 बड़ा  असर  पड़ता  है,  उन  से  भी  मैं  यह  कहूंगा
 कि  इस  मसले*पर  सोच  विचार  करें  -  अगर

 सचमुच  विश्व  में  शान्ति  चाहते  हो  तो  फिर
 जो  17  वर्ष  पहले  विश्व  शान्ति  के  बिगाड़

 का  एक  बड़ा  भारी  कारण  बन  चुका  है  उस-
 को  दुर  करने  की  कोशिश  करो  |

 इस  महांसंघ  की  बात  को  कहते  हुए  मैं
 यह  भी  बतला  दूं  कि  मेरे  पास  कुछ  चिट्ठियां
 आई  हैं।  आपको  सुन कर  आघात  होगा,  और

 पाकिस्तान से  आई  हैं  मैंने  तो  सोचा  था  कि

 शायद  पाकिस्तान  के  लोग  अब  हमारी  बातें  सुनने
 को  हरगिज  तैयार  न  हों;  श्री  श्यामलाल  सर्राफ

 को  मैं  खास  तौर  पर  सुनाना  चाहता  हूं  कि

 वहां  से  भी  महासंघ  को  लेकर  चिट्ठियां  आई  हैं,
 पक्ष में  आई  हैं  ।  यंह  सही  है  कि  जो  दत्त

 उन्होंने  रखी  है  वह  त  ऐसी  है  कि  उसको

 सुन  कर  आप.  दहल  जायेंगे,  मैं  खुद  भी  दहल
 गया  था  थोड़ी  देर  के  लिये  लेकिन  एक  बात

 मार्क  की  है  और  वह  यंह  है  कि  पाकिस्तान  के
 एक  नागरिक  को  कम  से  कम  यह  बात  पसन्द

 तो  आई  1  उसने  मुझसे  कहा  कि  अगर  तुम

 सच्चे  आदमी  हो
 ती

 मेरो  यह  राय
 भी

 मान
 लो  तब  मै  समझूंगा  कि  तुम  महासंघ की  बात

 ठीक  समझते  हों।  इसलिए में  श्री  लाल

 बहादुर  शास्त्री  से  अज॑  करूंगा  कि  अगर  कुछ
 करना है  तो  उसके  बारे  में  अच्छे

 तरीक़े  से  सोचो  1  तब  और  अब  वाला  मामला

 सोचो  मत  ।  टूटी  लकड़ियों  का  सहारा  मत

 ढूंढो
 ।

 इतनी  हिम्मत  आप  में  है  नहीं,  लोगों
 को  उकसा  देंगे,  पाकिस्तान के  लोगों  और

 सरकार  के  मन  में  अगर  यह  भावना  उस
 गयी कि  कश्मीर  हमको  मिलना  चाहिए

 तो  इसके  कारण  तो  जो  कोई  गड़बड़  होगी
 उस  गड़बड़  के  लिए  मैं  जिम्मेदार  इस  सरकार

 को  कहूंगा  |  उकसाओ  मत  लोगों  को  t

 अब  अपने  पैर  तो  आपके  हैं  नहीं  इसलिए

 कैसे  कहूं  कि  अपने  पैरों  पर  खड़े  हटिये  लेकिन

 दबंढिये  कोई  ऐसी  लकड़ी  जो  टूटी  हुई  न  हो
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 एक  साननीय  सदस्य  :  अपने  पैर  उधार

 दे  दीजियेगा  |

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  पैर  अगर

 उन्होंने  मेरे  ले  लिये  और  दिमाग  उनका  ही
 रहेगा  तो  मामला  बहुत  गड़बड़  हो  जायेगा

 बस  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता हूं  ।

 श्री  राम  सहाय  पाये  (गुना)  :  उठा-
 ध्यक्ष  महोदय,  मैं  श्री  अकाश वीर  शास्त्री

 हारा  उपस्थित  बिल  का  स्वागत  करता  हूं  ke

 जिस  प्रकार  विशद  ढंग  से  उन्होंने  काश्मीर

 की  समस्या  को  भारत  की  समस्या  का  रूप

 प्रकट  किये,  मैं  उस  की  भी  प्रशंसा  करता  हूं  +

 श्री मनु,  काश्मीर का  इतिहास  हमारा

 अपना  इतिहास  है  ।  भौगोलिक  दृष्टि  से

 देखें,  आकृतिक  दृष्टि  से  देखें,  मानचित्र  में

 उसके  दर्शन  करें,  हमारा जो  उसका  एक
 पौराणिक,  सनातन  सम्बन्ध  है,  उसको  भी

 आप  देखें  तो  वह  एक  अविभाज्य  अंग  हैः

 हमारा  जो  हमसे  कभी  छूट  नहीं  सकता  है  t

 जहां  तक  उसका  राजनीतिक  सम्बन्ध  है
 20  अक्तूबर,  1947  के  दिन  काश्मीर के  -

 महाराजा  ने  रक्षा  के  लिए  हमसे  निवेदन
 किया  था।  उस  समय  महात्मा  गांधी  उपस्थित

 थे  ।  उनके  परामर्श  और  आजा  से  हमारी
 *

 फौजें  वहां
 गयीं  यह  हमारी  बड़ी  पुरानी  परम्-

 परा  रही  है  और  होनी  भी  चाहिए  कि  जब  किसी

 ने  त्राहि  त्राहि  की  बात  की,  रक्षा  की  बात  की

 तो  हमने  हमेशा  उसकी  रक्षा  की  ।  टेक्निकल

 और  राजनीतिक  दृष्टि  से  चूंकि  वह  हमारा
 अंग  बन  चुका  था  इसलिए  हमने  उसकी
 रक्षा की  ।  महाराजा  काश्मीर  चूंकि  उस
 समय  काश्मीर के  शासक  थे,  उन्होंने  अन्त तो-
 गत्वा  यह  निर्णय  किया  कि  हमारे  साथ

 वह  आये  और  हम  से  उन्होंने  सहायता  मांगी  ।

 हम  सहर्ष  उनकी  सहायता  को  गये  ।  इस

 काश्मीर  के  इतिहास  में  ब्रिगेडियर  उस्मान  की

 कुर्बानी,  हमारी  फौजों  की  कुर्बानी,  फ

 की  वह  लड़ाई  हमें  कभी  भूल  नहीं  सकती  है  ।

 जनरल  थिमैया  ने  यह  कहा  था  कि  सीज
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 [at  राम  सहाय  पांडेय]
 फायर  औरेब  का  कंसेप्ट  जो  कि  हम्पोटेंड
 कंसैप्ट  था,  यह  हमारा  नहीं  था,  अगर  उस
 सीज  फायर  आडेर  के  इम्पोर्टेड  कंसेप्ट  को
 हम  उस  समय  मंजूर  न  करते  तो  दो  रोज  के
 भीतर  काश्मीर  का  वह  हिस्सा  जो  कि  हमसे
 अला  गया  था  हम  उसे  फिर  ले  लेते

 और  भागे  बढ़  जाते,  तो  दो  रोज  में  काश्मीर
 का  वह  हिस्सा,  जिसको  आजकल  सो-किल्ड
 आज़ाद  काश्मीर कहा  जाता  है,  हमारे
 हाथों  में  होता  ।  जब  वह  हमारी  सीमाओं  में
 होता,  हमारे  पास  शक्ति,  भौगोलिक  एकता,

 मंत्र  होता,  To  एन०  को  होता  भौर  चाहे
 पंचायत  करने  वाले  चौधरी  होते,  कौन  सुनने
 वाला था |

 काश्मीर  का  जो  हिस्सा  भाज  हमारे
 पास  है,  वह  तो  है  ही,  लेकिन  राज  जो  हिस्सा
 पाकिस्तान  के  पास  है,  जब  तक  वह  हमारे
 पास  नहीं  आ  जाता,  तब  तक  जादो-जल्द

 गए,  यह  बात  टे विन कल  है,  लेकिन  बिस्तर  में
 हम  भपनी  मदद  करने  के  लिए  और  अपनी
 सीमाओं की  रक्षा  करने  के  लिए  गये  ।

 मह  केवल  महाराजा  काश्मीर  की  बात  नहीं
 थी,  जिन्होंने  हम  से  मदद  मांगी  थी,  बल्कि-
 आओ  श्याम लाभ  सर्राफ  बैठे  हुए  हैं,  उनसे
 पूछिये--उस वक्त  के  काश्मीर  के  नेताओं,
 शेख  प्बुल्या,  बक्शी  गुलाम  मुहम्मद,  मसूद,
 गुलाम  मुहम्मद  सादिक  भौर  पंडित  श्यामलाल
 सर्राफ,  ने  हस्ताक्षर  करके  लिखा  कि  इस
 बात  हम  मुसीबत  में  हैं,  हमारी  रक्षा  कीजिये  t
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 देश  के  बंटवारे  के  बाद  काश्मीर  में  जो  मुसीबत
 आई  और  पाकिस्तान की  फौजों  ने  वहां  पर
 जिस  बर्बरता  का  प्रदेश  किया,  उसकी
 कल्पना  भी  नहीं  की  जा  सकती  थी  ।  जहां

 आए।  इसका  मतलव  ह  था  कि  महाराजा
 भी  आए  और  जनता  भी  भाई  ।

 भी  राम  सहाय  पांडेय  :  वह  केवल
 महाराजा  काश्मीर  की  तरफ़  से  एक् सेशन
 ही  नहीं  था,  बल्कि आन  लिहाफ  आक दि
 पोल  भी  लिख  कर  दिया  गया  था,  जिस  को
 हमने  माना  t

 अब  हमारा  मुकदमा  मून  एन०  को
 में  गया,  तोनस  ने  एक  कमीशन  यहां  भेजा
 उस  कमीशन  ने  मुभायना  करने  के  आद,  यहां
 की  स्थिति  समझने  के  बाद  और  पाकिस्तान
 के  आक्रमण  को  अनधिकार  चेष्टा  कहने  के
 बाद  जनमत-संग्रह के  सम्बन्ध  में  जो  तीन
 चार  शर्तें  रखी  थीं,  अगर  हम  उन  को  समझ
 लें,  तो  हम  किसी  उचित  निष्कर्ष  पर  पहुंच
 सकते  हैं  उसे  ने  कहा  था  कि  जो  हिस्सा
 पाकिस्तान  के  कब्जे  में  है,  वह  काश्मीर  के
 साथ  मिलना  चाहिए,  जम्मू-काश्मीर की  जो
 जनता  इधर  से  उधर  गई  है,  उस  को  रीहैबि-
 लिलेट  करना  चाहिए,  बहाने से  पाकिस्तान
 की  फ़ौजें

 शट  मांगों
 स

 न
 पूरे  कार  के  केत केय  पर  अम्मूकाम्मीर  के शासन का  अधिकार होना  चहिए,  जै
 कि  पहले था  ।



 1329  Constitution

 मे  निवेदन  करना  चाहता हं  कि  ये
 लार  शर्तें  पूरी  होने  के  बाद  हम  जनमत-
 संग्रह  की  आत  सोचेंगे  i  हम  ने  जनमत-संग्रह
 को  सिद्धान्त  के  रुप  में  स्वीकार  नहीं  किया
 है  1  कुछ  विशेष  परिस्थितियों में  हम  ने  उस
 को  नीति  के  रूप  में  स्वीकार  किया  ।  नीति

 जेल  में  रहने  के  बाद  अगर  शेख  भग्दुल्ला
 के  विचारों  में  यह  परिवर्तन  आ  सकता  है,
 तो  हम  ने  क्या  कुसूर  किया  है?  जनमत-

 424 द  जर्व
 बही
 3535
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 यह  स्पष्ट  है  कि  जब  कभी  अन्तर्राष्ट्रीय
 समस्या  के  आरे  में  हमारे  देश  की  नीति
 और  सिद्धान्त  की  बात  आई,  कुछ  इस  प्रकार
 का  इम्प्रेशन,  कुछ  इस  प्रकार की  भावना
 बन  गई  है

 कि
 हम  कुछ  दुर्बल  पड़  जाते  हैं,

 नेगोशिएशन्ज करने  में,  आशातीत  भौर  परामर्श
 करने  में,  लेने  कौर  देने  में  हम  कुछ  शुक  जाते
 &  राज  यह  मौका  है  कि  इस  देश  की
 सार्वभौम सत्ता  और  प्रभुता  की  नुमाइंदगी
 करने  वाली  इस  संसद्‌  में  हमें  दृढ़ता  के  साथ
 साफ़  कह  देना  चाहिए  कि  जहां  तक  काश्मीर
 का  ताल्लुक  है,  हम  एक  इंच  भी  पीछे  नहीं
 हटेंगे,  चाहे  द्य  इधर  से  उधर  हो  जाये,
 बाहे  कुछ  भी  हो  जाय  ।  जिस  के  पास  ताकत
 होती  है,  जिस  के  पास  आवाज़  होती  है,
 जिस  के  पास  संगठन  होता  है,  न्याय  हमेशा
 उस  के  साथ  होता  है  ।  न्याय  पाने  के  लिये
 भी  हम  को  शक्ति,  संगठन,  प्रभुता  और
 एकता  चाहि  |

 अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा  के  नाम  पर,  न्याय
 के  नाम  पर,  पहले  हम  ने  क्या  कहा  था  भौर
 क्या  नहीं  कहा  था,  इस  से  प्रभावित  हो  कर
 अगर  हम  मे  दुर्बलता  की  भावना  दिखाई,
 तो  उस  के  परिणाम  भयंकर  होंगे  ।  राजनीति
 में  सदैव  यह  बात  स्वीकार  की  जाती  है  कि
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 में  ब्रिटेन  और  अमरीका  ने  जो  रुख
 अपनाया  है,  उस  की  हम  कडे  शब्दों  में  निन्दा
 करते  हैं  -  उन  की  “डिवाइड  एंड  रूल”  की
 ओ  नीति  है,  वह  निन्दनीय है  n

 आओ  गोपालवस  मांगी  (जम्मू  तथा
 काश्मीर)  :  सभापति  महोदय,  माननीय
 सदस्य,  श्री  प्रकाशवीर  शास्त्री,  ने  जो  बिल
 इस  सदन  में  पेश  किया  है  और  अन्य  माननीय
 सदस्यों  ने  इस  सम्बन्ध  में  जो  विचार  प्रकट
 किये  हैं,  उन  के  लिए  में  उन  सब  का  आभारी
 हूं  ।  इतना  ही  नहीं,  जम्मू-काश्मीर की  सारी
 जनता  भी  उन  की  आभारी  है,  क्योंकि  जम्मू-
 काश्मीर  की  जनता  को  आज  भी  बहुत
 मुसीबतों  का  सामना  है,  राज  भी  कह  बहुत
 परेशानियों  में  है  और  जब  उसे  हिन्दुस्तान
 में  कहीं  हमदर्दी  की  आवाज़  सुनाई  देती  है,
 तो  उसे  हौसला  मिलता  है,  एनकरेअमेंट
 मिलती  है  1  इसलिए  में  दोबारा  उन  माननीय
 सदस्यों  को  धन्यवाद  देता  हूं,  जोकि  इस  बिस
 के  हक  में  बोले  हैं  t

 लेकिन  शास्त्री  जी  ने  जो  बिल  पेश  किया
 है  उस  के  आशय  का  तो  में  समर्थन  करता

 हैं  लेकिन  जिन  अलफ़ाज  में  वह  बिल  आया
 है,  शायद  उन  का  समर्थन  में  न  कर  सकूं
 उन्होंने कहा  है  कि  दफ़ा  370  की  एब्रोगेशन
 की  जाये,  उस  को  हटा  दिया  जाये  ।  में  यह
 कहना  चाहता  हूं  कि  1950  के  बाद,  जबकि
 दफ़ा  370  बनी,  इलैक्शन  कमीशन  कौर
 सुप्रीम  कोर्ट  का  अधिकार-क्षेत्र काश्मीर  तक
 कर  दिया  गया,  कश्मीर  का  फ़िनांशल  इन्हे-
 प्रेशर  भी  सभा  और  ये  सब  आतें  दफ़ा  370
 के  तहत  |.  |  जब  भाप  370  को  एबरोम्रेट

 करेंगे  और  उसकी  जगह  कोई  मुनासिब  एमेंडिड
 आर्टिकल  नहीं  लायेंगे  तो  उस  रिलेशनशिप को
 धक्का  लगेगा,  उसको  नुक्सान होगा  जो
 रिश्ता  1950  से  आज  तक  कायम  हुआ  है  ।
 भेरी  अर्ज  यह  है  कि  दफा  370  को  एबरोगेट
 न  किया  जाय  बल्कि  उसकी  जगह  एक  ऐसा
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 इस  कानून  को  लागू  नहीं  किया  गया  है  और
 जहां  कोई  ऐसा  कानून नहीं  ह  या  ऐसी  कोई
 तरमीम  नहीं  की  गई  है,  जिस  का  असर  इस
 तरह  की  बीज  पर  रोक  लगाना  हो  t  ये
 सब  370  दफा  की  लानतें  हैं  या  बरकतें,  में
 नहीं कह.  -«++

 जिन  का  मे  बहुत  आदर  करता  हूं  कहते
 हकीकत  370  की  बरकत है।  लेकिन  मेरी
 सोची  समझी  हुई  राय  यह  है  कि  370  दफा
 अम्मू  काश्मीर  के  लिए  हमेशा  से  लानत  रही
 है।  जिन्होंने  इस  दफा  को  बनाया  उन  के

 दिल  में  यह  विश्वास  था  कि  यह  बरकत अन्
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 साधित  होगी,  उन  का  विश्वास  था  कि  इससे
 जम्मू  तथा  काश्मीर  की  जनता  का  भला

 होगा  +  लेकिन  चौदंह  बरस  के  बाद  इस  हाउस
 में  मुझे  दुख  के  साय  कहना  पडता  है  कि  इन
 पिछले चौदह  बरसों  में  इस  दफा की  वजह
 से  हम  बाकी  स्टेट्स  से  बहुत  पिछड़  गये  हैं।
 "हिन्दुस्तान की  स्टेट्स  देश  के  मुख्तलिफ  भंग

 हैं,  उसी  तरह  से  जिस  तरह  से  शरीर  के
 मुख्तलिफ अंग  होते  हैं।  370  दफा  की  वजह
 से  भारत  का  वह  रंग  जिस  को  जम्मू  काश्मीर
 कहा  जाता  है,  सिकुड़  कर  रह  गया  है,  कमजोर
 हो  कर  रह  गया  है  ।  यह  न  हिन्दुस्तान  के
 लिए  फबा  की  बात  है  और  न  ही  जम्मू
 काश्मीर  केलिए।  न  हिन्दुस्तान  के  लिए
 यह  खुशो  को  बात  और  नही  जम्मू
 कायम  र  के  लिए  इस  की  वजह  से  एक  दीवार
 सी  बीच  में  खड़ी  हो  गई  है  और  यट  ताज़ा
 हवा,  वह  सेहत  देने  बाली  हवा,  वे  प्रोग्रेसिव
 लाज  जो  इस  सदन  में  बनाये  जाते  हैं  और
 जिन  को  बनाने  में  हम  भी  हिस्सा  लेते  हैं  वे

 हमारे  यहां  लागू  नहीं  हो  सकते  हैं  1  ऐसी
 स्थिति  में  कैसे  कोई  कह  सकता  है  कि  यद
 अले की  बात  है  1

 माननीय  सदस्यों  ने  1947 से  ले  कर
 आज  तक  के  वाकात  को,  आज  तक  के  इतिहास
 को  दोहराया  है  ।  ये  विकास  हिस्ट्री  में  मौजूद
 है।  इसलिए मैं  उनको  दोहराना नहीं  चाहता

 पडूं।  अम्मू  काश्मीर  की  जनता  की  जो  अवस्था  है,
 उससे  मैं  आपको  अवगत  कराना  चाहता  हूं
 उसकी  अवस्था  आकी  देश  की  अवस्था  से
 पिछड़ी  हुई  है,  वहां  की  जनता  को  आगे  बढ़ाने
 के  लिए,  वहां  की  जनता  की  अवस्था  को  सुधारने
 औै  लिए,  यह  जरूरी  है  कि  दस  दीवार  को
 असमार  किया  जाए,  इस  दीवार  को  गिरा  दिया
 जाए  1  जब.तक  यह  दीवार  नहीं  गिरेगी  तब
 तक  वहां  की  जनता  का  भला  नहीं  हो  सकेगा।

 इसे  हटाने  के  सिए  जहां  पालियामेंट  में  काम
 किया  आए,  वहां  पर  मुझे  एक  आत  भर  कहनी -
 अफसोस के  साथ  मुझे  कहना  पड़ता  है
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 कि  हिन्दुस्तान  में  कुछ  लोगों  के  दिल
 में  और  वहां  पर  भी  कुछ  कुछ  ऐसा  इयाल  है
 कि  हम  हिन्दुस्तान की  बाकी  जनता  के  साथ
 पूरी  तरह  से  नहीं  हैं।  मैं  एक  उदाहरण  इस
 बारे  में  आपको  देना  चाहता  g  |  सिवाय  जम्मू
 काश्मीर के  कोई  और  हिन्दुस्तान का  प्रान्त
 नहीं  जहां  पर  कांग्रेस  संस्था  काम  न  करती  हो।
 हर  जगह  कांग्रेस  है,  जम्मू  काश्मीर  में  नहीं  है।
 जम्मू  प्रान्त  की  नेशनल  कान्फेंस  की  प्रार्वशल
 वक्रित  कमेटी  ने  फैसला  किया  है  कि  वहां  पर
 कांग्रेस  की  स्थापना  की  जाए  उस  मीटिंग  में
 सूबा  जम्मू  की  नैशनल  कान्फ्रेंस  के  नेता  शामिल
 थे,  सूजा  जम्मू  की  तरफ  से  एक  मिनिस्टर
 जो  दस  वक्त  कैबिनेट  में  है,  वह  भी  शामिल
 थे,  किंग  कमेटी  जो  नैशनल  कान्फेंस  की  है,
 उसमें  जम्मू  के  मैम्बर  भी  शामिल  थे,  जम्मू
 की  असेम्बली  के  मेम्बर  भी  शामिल  थे  और
 उन्होंने यह  फैसला  किया  कि  वहां  कांग्रेस
 की  स्थापना  की  जाए  ।  उसके  आद  काश्मीर
 में  एक  कनवेंशन होती  है,  काश्मीर के  तमाम
 लेजिस्लेटिव, बुकिंग  कमेटी  के  मेम्बर  और
 दूसरे  कई  लोग  उस  में  शामिल  होते  हैं  और  वे
 भी  केसला  करते  हैं  कि  वहां  कांग्रेस  लाई  जाए  1
 उसके  बाद  नैशनल  कान्मेंस  की  हाई  कमांड
 मिलती  है  और  वह  भी  फैसला  करती  है  कि
 यहां  कांग्रेस  हाई  कमान  लाई  जाए  लेकिन इन
 के  बावजूद  भी  आज  तक  वहां  कांग्रेस  नहीं,
 आई  है।  हमें  कहा  जाता  है  कि  बह  भायेगी
 लेकिन कब  तक  यह  कोई  नहीं  कहता  ny
 असल  में  आपके  ज़हनों  में  एक  उलझन  है,
 आप  काश्मीर  को  पूरा  तरह  से  भारत  का  एक
 अंग  नहीं  समझते  हैं,  उसको  भाप  सूखा  हुआ
 और  सिकुड़ा  हुआ  रखना  चाहते  हैं  c  यह पोजीशन  हम  को  मंजूर  नहीं  है।  हम
 हिन्दुस्तान  का  पूरा  भंग  बनना  चाहते  हैं।  हम
 हिन्दुस्तान  की  पोलिटिकल  लाइक  में,  सोशल
 लाइफ  में  पूरा  हिस्सा  लेना  जानने  हैं,  उसके
 पूरे  हिस्सेदार बनना  जानने  हैं।  यह  जो
 रिजर्वेशन  ले  कर  आप  चलते  हैं,  इसपे  उम  को
 नुक्सान  हुआ  है  ।  मैं  आपसे  जानना  चाहता  ४
 कि  क्या  हिन्दुस्तान में  अम्मू  काश्मीर  के
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 [आ  गोपाल  दत्त  मार्ग]
 अलावा और  भी  कोई  स्टेट  है  जहां  पर  रेलवे
 लाइन  न  गई  हो,  क्या  और  भी  स्टेट  है  हिदुस्तान
 भें  जहां  आज  तक  कोई  केन्द्रीय  सरकार  का
 कारखाना न  हो  t  जहां  जहां  पब्लिक  अंडर-
 टेनिस  हैं,  उनको  देखने  के  लिए,  उनकी
 देखभाल  करने  के  लिए  एक  पब्लिक  अंडरटेकिंग
 कमेटी  अनी  है  इस  सर्दी  की,  लेकिन  हमारे  यहां
 तो  कोई  पब्लिक  भंडरटेकिग  भी  आपका
 नहीं  है,  जिस  की  पड़ताल  यह  कमेटी  कर  सके।
 इस  तरह  की  कितनी  ही  बातें  हैं  जो  मैं  अज
 कर  सकता हं

 आपने  जम्मू  काश्मीर  को  अलग  रक्खा

 है।  मैं  यहां  पूरे  बसु  से  कहना  चाहता  हूं  कि
 अम्मू  काश्मीर  अब  अलग  नहीं  रहना  चाहता  है
 कौर  उसे  अलग  रखने  की  कोशिश  की  गई  तो
 वहां  के  लोग  अपनी  जानों  पर  खैल  करके  भी
 आपके  साथी  बनने  की  कोशिश  करेंगे  वे उस
 पोजिशन  को  स्वीकार  नहीं  करेंगे  जो  अब  तक
 रही  है  ।  थे  हिन्दुस्तान से  अलग  रहना
 बर्दाश्त नहीं  करेंगे

 16.28  hrs.

 (Mr.  Speaker  in  the  Chair]

 अब  वक्त  आ  गया  है  कि  जम्मू  काश्मीर
 के  रहने  वाले  लोगों  की  सेकेंड  क्लास  सिटि-
 गनशिप  को,  सेकंड  क्लास  नागरिकता  को
 खत्म  किया  जाए  भर  हमें  भी  हिन्दुस्तान  के
 फर्स्ट  नागरिक  बनाया  जाए  |  स्पेशल  स्टेटस  से
 किसी  का,  एक  दो  का  फायदा  चाहे  हुआ  हो
 लेकिन  उसकीं  वजह  से  हमारा  जो  स्टेटस है
 वह  स्पेशल  स्टेटस  नहीं  बन  जाता है,  हमारा
 सेकंड  क्लास  स्टेटस  बनता  है  t  हम  उसे  खत्म
 करना  चाहते  हैं  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  आज
 सुबह  ही  मीर  कासिम  साहब  से  जो  नैशनल
 काफी  के  जनरल  सैक्रेटरी  हैं,  बातचीत  की

 SEPTEMBER  11,  1964  (Amendment)  Bill  1336

 है।  वह  श्री  सादिक  जी  वहां  के  मुख्य  मंत्री  हैं,
 उनके  विश्वापात्नर  हैं;  उनकी  हमदर्दी हमारे
 साथ  है।  न्होंने मुझे  साफ  अलफाज़ में  कहा
 है  कि  उनकी  तमामतर  हमदर्दी  इसके  साथ  है

 और  वह  चाहते  हैं  कि  काश्मीर  में  हिन्दुस्तान  का
 पूराभआईन  लागू  किया  जाए  ।  उसके  लिए
 उन्होंने  ने  जो  तरक़ीब  बतायी  वह  मुझे  बेहद
 पसन्द  आयी  और  वह  मैं  आप  के  सामने  रखना
 चाहता  हूं,  बह  यह  है  कि  सेंट्रल  गवर्नमेंट  लीगल
 एक्सपेंस  की  एक  कमेटी  बनाए  जो  देखे  कि
 किस  तरह  से  संविधान  की  धारा  370  में
 असेंसमेंट  किया  जाए  कि  हिन्दुस्तान  का  भाईन
 पूरी  तरह  से  जम्मू  काश्मीर  राज्य  पर  लागू  हो

 सके  हम  को  इस  बारे  में  काश्मीर  सरकार
 का  और  वहां  की  जनता  का  आश्वासन  मिला
 भा  है  1  भारत  सरकार  को  इस  तरह  का
 कदम  जल्द  उठाना  चाहिए  ।

 भी  भागवत शा  आजाद  (भागलपुर):
 माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय,  श्री  प्रकाश बीर
 शास्त्री  सदन  के  सम्मुख  जो  विधेयक  लाये  हैं
 मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं  t

 यह  तो  पूरी  तरह  विदित  है  कि  न  केवल
 इस  सदन  के  सभी  सदस्य,  चाहे  बे  किसी  भी
 दल  के  हों,  बल्कि  हिन्दुस्तान  के  हर  भाग  के
 लोगों  में  आज  यह  भावना  पूरी  तरह  जोर
 मार  रही  है  कि  काश्मीर  को  हिन्दुस्तान का
 _भिन्न  भाग  अना  लिमा  जाये  ।  हम  लोगों
 की  दृष्टि  में  तो  बह  अरब  भी  हिन्दुस्तान का
 अभिन्न  भाग  है  लेकिन  हमारे  कुछ  बरताव
 के  कारण  लोगों  के  मन  में  अन्य  भावना  आज
 घर  कर  रही है  1  यह  भावना  उनके
 मन  में  भी  फैलती  जा  रही  है  जो  कि  हमार
 विपरीत  हैं  और  उनके  भी  मन  में  ओ  कि  हमारा
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 समर्थन  करने  वाले  हैं  -  इस  भावना  को  दूर
 किया  जाना  चाहिए  ।  अभी  पांच  सात  दिन
 पहले  मैं  तीन  महीने  के  वाद  विदेश  से  आया
 मैं  ने  इंगलैंड  में  न  केवल  कंजरवेटिव  पार्टी
 के  सदस्यों  में  बल्कि  यहां  की  लेबर  पार्टी  के
 सदस्यों  के  मन  में  भी  यह  भावना  पायी  कि
 हिन्दू  माने  हिन्दुस्तान और  मुसलमान  का
 अथ  हे  पाकिस्तान, और  चूंकि  काश्मीर  में
 मुसलमान  ज्यादा  हैं  इसलिए  उसे  पाकिस्तान
 का  अंग  होना  चाहिए।  जब  मैं  वहां  पर  था
 तो  कानफरेंस  चल  रही  थीं  और  मुझे  लेकर
 पार्टी  के  सदस्यों  से  भी  मिलने  का  अवसर
 मिला  और  उनके  ये  विचार  जान  कर  मुझे
 महान  दुःख  हुआ।  बह  समझते  हैं  कि  काश्मीर
 को  हिन्दुस्तान  का  नहीं  पाकिस्तान  का  अंग
 होना  चाहिए  ।  और  मेरी  राय  इस  बारे  में
 पक्की  हो  गयी  कि  अगर  कोई  इस  बारे  में
 सब  से  बड़ा  सिर  हूँ  तो  वह  ब्रिटेन  है।  जिसने
 अपनी  पार्लियामेंट  के  कानून के  अन्तर्गत
 हिन्दुस्तान और  पाकिस्तान  बनाया,  जिसके
 कानून  के  अन्तर्गत  दो  राष्ट्रों  की  स्थापना
 हुई,  जिसके  कानून  के  अन्तर्गत  हिन्दुस्तान  में
 पांच  सौ  देशी  रियासत  मिलायी  गयीं,  राज
 उसी  पालियामेंट  के  सदस्य  कहते  हैं  कि  काश्मीर
 हिन्दुस्तान  का  अंग  नहीं  हो  सकता  ।  हम
 चाहते  कि  हमारी  सरकार  ऐसे  मित्रों  का
 साथ  छोड  दे  जिनके  मन  में  राम  भौर  बगल  में
 छुरी  हो  जिस  मित्र  देश  ने  कॉमनवेल्थ
 कानफरेंस  में  अपनी  सारी  परम्पराओं  को  तोड
 कर,  सारे  सिद्धान्तों को  ताक  पर  रख  कर
 काश्मीर  के  प्रश्न  को  कम्युनिस्ट  में  शामिल
 किया,  जिस  मित्र  देश  ने  इतनी  हिम्मत  नहीं
 की  हमारे  देश  पर  आक्रमण  करने  वाले  चीन
 को  आक्रमणकारी कहता,  हम  उसकी  ओर  न
 देखें  और  उसकी  राय  की  परवाह  न  करें  ।

 इंगलैंड  के  आद  मैं  दुनिया  के  सब  से  बडे
 डालर  सामान्य अमरीका  में  गया  ।  मैं
 समझता  हें  कि  जो  स्थिति  वहां  की  है  वह
 डिटेन  की  स्थिति  का  विस्तार  मात्र  है  ।

 वहां  के  लोग  हिन्दुस्तान को  स्नेक  चारमसं
 का  देश  समझते  हैं,  वहां  के  लोग  हिन्दुस्तान
 के  एस्ट्रालाजर्स को  जानते  हैं  और  यहां  के
 ताज  महल  को  जानते  हैं।  वह  यहां  के  बारे  में
 और  कुछ  नहीं  जानते  ny  हां,  वह  एक  बात  और
 जानते  हैं  कि  काश्मीर  को  पाकिस्तान के  पास
 जाना  चाहिए;  हिन्दुस्तान  के  पास  नहीं  जाना
 चाहिए  i  इस  सम्बन्ध  में  उनके  सब  से  बड़े
 सलाहकार  हमारे  मित्र  ब्रिटेन  वाले  हैं  1
 इसलिए  मैं  भी  आज  यह  समझता  हूं,  जैसा  कि
 बेरे  भाई  मैगी  साहब  ने  कहा,  कि  इस  धारणा
 का  कारण  हमारे  विधान  की  धारा  370,
 जिसको  हम  ने  काश्मीर  के  लोगों  को  विशेष
 सुविधाए  देने  के  लिए  रखा  था  t  जैसा  कि
 मंगी  साहब  ने  कहा,  इस  धारा  से  उनको

 पहुंचा  है।  मेरा  निवेदन  है  कि  भाज  ही  मंत्री
 महोदय  को  कहना  चाहिए  कि  वे  इस  विधेयक
 के  सिद्धान्त  को  मानते  हैं,  कौर  आज  नहीं  तो
 अगले  अधिवेशन  में  वे  संशोधन  लाकर  इस
 धारा  को  संविधान  में  से  हटा  देंगे  और  उसके
 स्थान  पर  ऐसी  धारा  लावेंगे  जिससे  काश्मीर
 के  लोगों  को  वे  सारी  सुविधाएं  प्राप्त  हो  सकें
 जोकि शेष भारत के  लोगों  को  प्राप्त  हैं।

 आज  तक  हम  इस  धारा  को  क्यों  नहीं
 हटा  पाये,  इसका  कारण  यह  है  कि  हम  अमरीका
 और  ब्रिटेन  की  ओर  देखते  हैं  >  आज  हम
 शेख  अब्दुल्ला की  ओर  देख  रहे  हैं।  राज
 यह  बात  इतिहास  का  अंग  अन  चुकी  है  कि
 शेख  अब्दुल्ला  ने  बार  बार  हज़ार  शब्दों  में
 चिल्ला  चित्ला  कर  कहा  है  कि  काश्मीर  ने
 अपनी  किस्मत  हिन्दुस्तान  के  साथ  जक
 ली  है।  उन्होंने  यह  यूनाइटेड  नेशन्स  के  सामने
 भी  दुहराया,  उन्होंने  कहा  कि  पाकिस्तान
 लुटेरा  है,  पाकिस्तान  जालिम  है,  पाकिस्तान
 धंधाला  राज्य  है।  किम  मगर  आज  शेख
 अब्दुल्ला  बदन  जाते  हैं,  तो  क्या  इसका  अर्थ
 है  कि  काश्मीर  के  साथ  हमारा  सम्बन्ध  टूट
 जाये । |

 (Amendment)  Bill  133  है
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 [at  भागवत  आ  आजाद]

 उपाध्यक्ष  महोदय,  हैदराबाद  के  राजाकारों
 का  नेता  कासिम  रिजवी  भी  यदि  कहता  था  कि
 हम  भपना  अंडा  लाल  किले  पर  फहरायगे  भर
 अय  शेख  भव्दुल्सा  भी  वैसी  ही  बात  करने
 लगे  हैं।  मैं  कह  देना  चाहता  हूं  कि  बाहे  हमारे
 देश  के  कुछ  नेता  शेख  अब्दुल्ला  को  हिन्दुस्तान
 का  मित्र  समझते  हों,  लेकिन  इस  देश की
 जनता  और  कांग्रेस  पार्टी  के  अधिकांश  लोग
 उनको  देशद्रोही  समझते  हैं  1  अगर  वह  देश-
 द्रोही  नहीं  हैं  तो  कसे  बे  उस  सन्धि  से  पीछे
 हट  रहे  हैं  जिस  पर  काश्मीर  के  महाराजा  ने
 हस्ताक्षर  किये  थे  और  जिनसे  उस  समय  के
 अधीन  मंत्री  शेख  अब्दुल्ला  और  मंत्री  श्री  शराफ
 सहमत  थे।  हिन्दुस्तान  ने  उस  सन्धि  के  अन्तर्गत
 काश्मीर  की  पाकिस्तान  के  लुटेरों  से  उस
 समय  रक्षा  की  जिस  समय  कि  वे  श्रीनगर  के
 पांच  सात  मील  पर  पहुंच  गये  ये  ।  आज
 हिन्दुस्तान  की  सरकार  को  इस  बारे  में  अपनी
 नीति  की  स्पष्ट  घोषणा  करनी  चाहिए  ।
 उसे  किस  का  डर  है।  उसे  ब्रिटेन  की  राय  की
 परवाह  नहीं  करनी  जाहिए  -  उस  ब्रिटेन  की
 जिसने  कामन  बैद्य  कांफरेंस  में  हमारे  सबसे
 बड़े  आक्रमण  करने  वाले  थीन  के  विरुद्ध  एक
 शब्द  नहीं  कहा  और  जिसने  परम्परा  के

 विरुद्ध  जा  कर  काम  वैल्थ  कानफरेंस  में  जिस
 -कामन  वेस्ट  कानफरेंस  को  जवाहर  लाल  जी
 ने  प्रतिष्ठा  प्रदान  की,  काश्मीर  के  झगड़े  की
 अत  ो  बाने  दिया  वो  कि दो मित्र राष्ट्रों  का
 आपसी  मामला  था  ।  और  उसका  उल्लेख

 “अपने  कर्म्यूनिके  में  किया  ।  हम  को  अमरीका
 और  ब्रिटेन  की  राय  की  परवाह  नहीं  करनी
 चाहिए।  हम  उनकी  राय  की  तो  परवाह
 करते  हैं,  लेकिन  रूस  की  राय  की  परवाह  नहीं
 करते  जिसने  बार  बार  सिक्योरिटी काउंसिल
 में  अपने  बीटो  का  हमारे  पक्ष  में  उपयोग  किया,
 जिसके  प्रधान  मंत्री  श्री  स्यू  श्वेत  ने  कहा  कि
 हिमालय  के  पार  मेरा  देश  है,  अगर  तुम्हारे
 ऊपर  कोई  संकट  भावे  तो  उन  पहाडियों  पर
 चढ़कर  पुकारना, हम  आ  जायेंगे  |  आज  हम
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 उस  हस  के  भरोसे  नहीं  हैं  बल्कि  उस  ब्रिटेन
 के  भरोसे  जो  सीटों,  सेटों  और  नाटो के
 संगठन  जना  कर  हम  पर  आक्रमण  करने  वाले
 पाकिस्तान  की  सहायता  करता  है  t  पाकिस्तान
 धर्म  वाला  राज्य  है  और  रूढ़िव  वदी  राज्य  है
 और  हिन्दुस्तान  धर्मनिरपेक्ष  राज्य  है।  आज
 हमारी  सरकार  को  निडर  हो  कर  काश्मीर  के
 बारे  में  अपनी  नीति  की  धोषणा  करनी  चाहिए,
 हिन्दुस्तान  की  जनता  हिमालय  पहाड़  की
 चोटियों  केसीए  में,  कन्याकुमारी  तकुनमंद्रा
 के  तटों  परं,  गंगा  की  कल  कल  लहरों  के
 सात  लाख  गांवों  के  भारतीय  काश्मीर  को
 हिन्दुस्तान  का  अभिन्न  अंग  देखना  चाहते  हैं
 और  वह  देख  कर  कहेंगे  और  अगर  इस  देश
 की  कोई  सल्तनत,  कोई  सरकार,  कोई  पार्टी
 इसे  के  खिलाफ़  करना  चाहेगी  तो  बसा  नहीं
 हो  पावेगा ।

 भी  काशी  राम  गुप्त ४  (भीतर)
 उपाध्यक्ष  महोदय,  श्री  प्रकाशवीर  शास्त्री  जी
 जो  यह  बिल  सदन  के  सामने  लाये  उसके  लिए
 वे  बधाई  के  पात्र  हैं  t

 आज  प्रातकाल जब  मैं  आ  रहा  था  तो
 एक  धारा  370  के  सम्बन्ध  में  किताब  मेरे
 पास  थी  ।  उस  समय  एक  माननीय  सदस्य  ने
 मुझे  देख  कर  कहाकि  यह  किताब  क्यों  ले  जा
 रहे  हो,  यह  सारा  मामला  तो  अभी  मल्टी
 पाट  में  पडा  है।  जब  हमारी  यह  मनोदशा हो
 आये  तो  साफ  जाहिर  होता  है  कि  इसका  मुख्य
 कारण यह  धारा  370 ही  है  ।

 आज  कल  जब  से  शेख  अब्दुल्ला  जेल  से
 छटे  हैं  और  बाहर  आये  हैं,  वे  कई बार  हमारे
 प्रधान  मंत्री  और  श्री  नन्दा  जी  से  मिल  बुके
 है।  शेख  अब्दुल्ला कहते  कि  बे  ऐसा  समझौता
 चाहते  हें  जिसमें  हिन्दुस्तान का  सिक्यूलरिज्म
 भी  रहे,  पाकिस्तान की  बात  पीपरा  भौर

 काश्मीर  की  बात  भी  कायम  रहे  ।  मैं  उनसे
 कहना  चाहता  हें  कि  धारा  370  के  रहते
 हुए  भी  तो  काश्मीर  भारत  का  भंग  है  -  पर
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 शेख  भग्वुल्ला  कभी  अपने  आप  को  भारतीय
 नहीं  मानते  ।  राज  तक  उन्होंने  नहीं  कहा  कि
 वह  भारतीय  हैं।  अगर  वह  अपने  की  भारतीय
 नहीं  मानते  सो.  सरकार  क्यों  उमसे  बात
 करती  है  भौर  उनकों  पाकिस्तान  जाने  की
 उसमे  इजाज़त  क्यों  दी  यह  मेरी  समझ  में  नहीं
 आता  ।  लेकिन  हम  देखते  हैं  कि  भारत
 सरकार  ऐसे  लोगों  को  नेता  मानने  को  तैयार
 है  भौर  उनके  जरिये  काम  करवाना  चाहती  है।
 यह  नपुंसक  सरकार  है  भौर  वह  कभी  कामयाब
 नहीं हो  पायेगी  ।

 इसलिए  उपाध्यक्ष महोदय,  मैं  यह  बहुत
 साफ  कर  बेना  चाहता  हूं  कि  मे  जो  मीठी  मीठी
 बातें  हो  रही  हैं  कौर  जय  प्रकाश  जी  गये  हैं  तो
 अच्छा  है,  भगवान  करे  कि  उनको  कामयाबी
 मिले  ny  लेकिन  हमें  समस्या  का  दूसरा  पहलू
 भी  देखना  चाहिए  v  अगर  यह  कामयाब
 हुए  कौर  भधिक  उलझनें  बढ़ीं  तो  उनका  हमें
 क्या  नतीज  भोगना  पढ़ेगा  ।

 जैसा  कि  अभी  हमारे  प्रस्थ  साथियों  ने
 बतलाएगा  काश्मीर  घाटी  को  छोड़  कर,  पे नगर
 को  छोड़  कर,  श्रीनगर  के  इवंगि्वे  को  छोड  कर,
 अम्मू  व  कश्मीर  की  बाकी  आम  जनता  का
 दिखाकर बहुत  साफ  है  वह  तो  इस  तरह  से
 सोचती  है  कि  वे  पिछले  सतरह  ष  से  भारत
 के  साथ  हैं,  उन्होंने  हमारे  साथ  अपना  भाग्य
 जोडा  हमा  है  भौर  उन्होंने  ही  भारत  को  भपनी
 रक्षा  के  हेतु  बुलाया  था  इसलिए  भारत  के
 साथ  उनका  नाता  भट्ट  है  और  राज  काश्मीर
 के  भारत  प्रवेश कौर  यह  370  धारा का  जो
 एक  झगड़ा  है  वह  उन  की  समझ  में  नहीं  आता
 हैभौर  वे  तो  अपने  को  भारत  मैं  पूरी  तरह  से
 हमेशा  के  लिए  मिला  सभा  मानते  हैं  1  लेकिन
 इस  धारा  370 की  बदौलत शेख  भग्युल्ला
 को  यह  हिम्मत  होती  है  भौर  श्री  काल्स  को
 यह  हिम्मत  होती  हैं  कि  वह  कश्मीर  की  घाटी
 में  बैठ  कर  इस  तरह  से  जनता  को  वरगलामें,
 उनको  अम  में  ढाल  भौर  उम  को  सब  प्रकार
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 से  रायें  व  धमकियों।  आज  जिस  प्रकार  से
 पाकिस्तान  बनने  से  पूर्व  नार्थ  वैस्ट  न॑  फ्रंटियर
 प्राचीन  में

 है  लेकिन  हे  बेद  का  विषय  है  कि  नेशनल
 कान्फ्रेंस  राज  करीब  मृतप्राय:  सी  हो  गयी  है।
 अब  फिर  उस  को  रिवाइज  करने  की  बात  की
 जा  रही  है  या  जैसा  कि  सुनने  में  भा  रक्षा  है  कि
 वहां  कांग्रेस्जाये ।  मैं  उस  में  अभी  नहीं
 जाऊंगा  ।  हालांकि  जाना  चाहिए  था  ।
 अब  क्यां  मामला  उन  का  है  वह  एक  अलग
 बात  है  लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहता  हें  कि
 वहां  पर  भाम  जनता  में  इस  तरह  का  एक
 जहरीला  और  वरगलाने  वाला  प्रचार  चल
 रहा  है  और  उन  को  हर  प्रकार  से  डराया  ब
 धमकाया  जा  रहा  है।  पार्लियामेंट के  मेम्बरों
 को  पीटने  की  कोशिश  की  जाय,  एम०  एल
 एज  को  पीटने  की  कोशिश  की  जाय  भौर
 शेख  अब्दुल्ला  और  फारुख  सरीखे  देशद्रोही
 लोगों  को  नेता  माना  जाय  यह  शर्म  की  बात
 है।  उन  के  आदमी  यह  हरकतें  करें  और  हम
 यहां  उन  को  नेता  मानें  यह  इस  धारा  370
 का  नतीजा है  ।

 मेरे  कुछ  साथी  कहते  हैं  कश्मीर  से  कि
 उनको  धारा  370  से  बड़ा  नुकसान  हुमा
 लेकिन  मैं  कहता  हूं  कि  कश्मीर  हमारे  भारत  देश
 का  एक  अविभाज्य  भंग  है  कौर  इसलिए  सारे  देश
 को  गुलाम  हुआ  |  सारा  देश  परेशान  है  इसलिए
 जितनी  जल्दी  आप  इस  घारा  370  को
 समाप्त  कर  देंगे  उतनी  जल्दी  ही  यह  एक
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 [श्री  काशी  राम  गुप्त]
 अनिश्चितता समाप्त  हो  जायेगी  ।  कानूनन
 आप  इसे  कर  सकते  हैं  1  अब  कौन  सा  तरीक़ा
 इस  को  समाप्त  करने  का  ह  उस  की  तफ़सील
 में  हमारे  जाने  का  सवाल  पैदा  नहीं  होता  है।
 ज़रूरत तो  इस  बात  को  स्वीकार करने  की  है
 कियह  धारा  370  हटाई  जाये।  श्री  प्रकाश वीर
 शास्त्री का  अपने  इस  संविधान  (संशोधन)
 बिल  को  लाने  का  जो  मूल  उद्देश्य  है  उसे
 सरकार को  स्वीकार करना  चाहिए,  बाक़ी
 शब्दों  में  अगड़ा  करना  बेकार  है।  उस  का  जो
 तात्पयं  है  उस  को  यदि  हम  मान  कर  इस  दफ़ा
 को  समाप्त  करने  का  काम  करते  हैं  तो  एक  सही
 और  स्वागत  योग्य  कदम  उठाते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय,  कश्मीर  का  इस  प्रकार
 से  इतना  छोटा  दायरा  बना  दिया  गया  आखिर
 उस  का  कारण  क्या  है?  उस  का  कारण  यह  है
 कि  शेख  अब्दुल्ला  समझते  हैं  और  वह  राज  भी
 इसको  हिम्मत  करते  हैं  कि  दर  के  मुसलमानों  को
 किसी  तरह  से  वर गला  व  डरा  धमका  कर  भपने
 साले  लें  |  शेख  साहब  भारत  सरकार  के  साथ
 उसकी  सेकुलरिज़्म की  आत  करते  हैं  कौर  उस
 की  दुहाई  देते  हैं  तो  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि

 सिवाय  यहां  भारत  के  और  रह
 ही  कहां गयी  है?  अगर  हम  ने  सेकुलरिज़्म
 न  बर्ती  होती  तो  वहां  काश्मीर  में  बहु  से  हिन्दू
 ही  होते  और  उस  हालत  में  जनमत  संग्रह  का
 वहां  पर  क्या  प्रश्न  उठ  सकता  था?  दरअसल
 ऐसे  लोग  इस  तरह  की  बातें  कर  के  और  हम
 हिन्दुस्तानियों को  एक  खिलौना  बना  कर  भपना
 उल्लू  सीधा  करने  की  चेष्ठा करते  हैं।  भाज
 ी  शेख  अब्दुल्ला  व  श्री  फारूख ने  काश्मीर
 में  मुसलमानों को  जनमत  संग्रह  का  नारा  लगा
 कर  वरगलाने  की  हिम्मत  की  है।  यए  दुःसाहस
 बाले  ब्यक्ति  हैं  भर  उन्होंने  यए  दुःसाहस  किया
 है  कौर  wy  उसको  केटादुरी  की  बात  मानते  हैं
 भौर  दुर्भाग्य  तो  यह  है  कि  उस  के  उस  दुःसाहस
 को  हमारे  कुछ  लोग  सही  मान  लेते  हैं  -  जो
 दुस्साहस  शेख  अब्दुल्ला  कर  रहे  हैं  उस  का
 मुकाबला  करन ेके  लिए  भावश्यक यह  है  कि
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 हम  धारा  370  को  हटायें  और  साथ  ही  वहां
 जाकर  हम  अपने  साथियों  को  जो  कि  अभी  भी
 उन  के  जहरीले  प्रचार  के  खिलाफ़  हैं  उनको
 मज़बूत  बनायें  ताकि  ये  फिर  से  एक  ताकत  के
 साथ  आम  मुसलमानों में  जाकर  काम  करें,
 उनको  वास्तविकता  समझायें  और  उनको उस
 जहर  से  जो  यहां  उन  में  भरने  की  कोशिश  की
 जा  रही  है  उस  से  बचायें  |  हम  को  दुबारा  फिर
 उन  अपने  साथियों  को  वहां  पर  मजबूत  करना
 होगाऔर  उन  के  साथ  बैठ  कर  जनता  में  काम
 करना  होगा यह ठीक है  कि  अभी  वह  जहरीला
 प्रचार  श्रीनगर  की  घाटी  के  शहरी  इलाके
 में  ही  थोड़ा  अहुत  फला  हुआ  है  लेकिन  अगर
 उनको  रोका  नहीं  गया,  उनका  राजनीतिक
 स्तर  पर  भी  मुकाबला  न  किया  गया  और
 उन को  यह  हरकतें  करने  दी  गद  तो  वह  जहर
 गांवों  में  भी  फैल  जायेगा  और  फिर  स्थिति  को
 सम्हालना  बहुत  मुश्किल  हो  जायेगा  1  इसलिए
 मेरा  निवेदन  है  कि  न  केवल  धारा  370 को
 हटाना  आवश्यक  है  अपितु  येह  भी  जरूरी  है
 कि  हम  लोग  वहां  जा  कर,  सरकार  की  तरफ़
 से  भी  और  जनता  के  जो  नमायन्दे  हैं  वे  वहां  पर
 जायं  भौर  स्थानीय  अपने  साथियों  के  हाथ
 मजबूत  करें  भोर  इसको  देखें  कि  किस  तरीक़े
 से  शेख  व  कास्ट  हमारे  उन  साथियों  को
 डराने  व  पीटने  की  हिम्मत  करते  हैं  1  भाम
 जनता  में  वे  जो  जहर  फैलाते  हैं  उस  का  भी  हमें
 मुकाबला करना  होगा

 डा०  लोहिया  औ  ने  कहा  कि  जनता  के
 आधार  पर  हमें  कुछ  करना  चाहिए।  अब  भगर
 हम  जनता  के  आधार  पर  करने  को  बोलते  हैं  तो
 हमें  जनता  में  काम  करना  पड़ेगा  |  केवल  भाषण
 से  या  केवल  खबर  भेज  कर  व  विदेशों  की  बात
 कहने  से  वह  काम  नहीं  हो  जाता  है  ।  डा०
 साहब  तो  एक  बहुत  बड़ी  बात  कहते  हैं  अर्थात्‌
 हिन्दुस्तान  और  पाकिस्तान  का  एक  महासंघ
 बनाने  की  बात  वे  करते  हैं  अब  वह  तो  एक
 मुश्किल बात  है  लेकिन  धारा  370  को  हटाने
 के  लिए  भी  यह  करूर  हो  गया  है  कि  वह  जनता
 भें  जाकर  प्रचार  करे  भोर  उस  जहरीले  प्रचार
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 को  जो  कि  राज  जनता  में  किया  जा  राहा  है
 उसको  जड़  से  समाप्त  करें  1  सरकार  को  इस
 बिल  के  मस्जिदे  के  मूल  आशय  को  ध्यान  में  रख
 कर  जल्द  से  जल्द  इसे  मान  लेना  चाहिए  भौर
 उस के  साथ ही  साथ  जैसा मैं  ने  कहा  हमें
 वहां  जनता  में  जाकर  काम  करना  चाहिए  n
 जो  वहां  के  लोगों  की  तकलीफें  हैं  भीर  उनको
 लेकर  जो  कुछ  लोग  उनमें  एक  बग़ावत  की
 भावना  भरने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  उन  का
 मुकाबला  करना  चाहिए  |

 रैलिक का  कश्मीर  में  जो  मामला  चला
 था, मुहम्मद के  पवित्र  बालों की  चोरी  का
 जो  मामला  चला  था  उस  केस  को  अब  समाप्त
 करने  का  फैसला  हो  गया  है।  यह  अहुत  अच्छी
 बात  है  लेकिन  इस  के  साथ  ही  साथ  यद  भी
 जरूरी  है  कि  हम  वहां  के  मुकामी  लोगों  को
 समझायें  कि  उनका  हित  भारत  के  साय  अपना
 नाता  बनाये  रखने  में  ही  है  भर  जो  भी  देशद्रोह
 तत्व  वहां  जनता  को  भड़काने  की  कोशिश  करते
 हैं  उनका  मुकाबला  करें  ओर  ऐसे  लोगों  को
 अपना  दुश्मन  मानें

 Shri  D.  ए.  Sharma  (Gurdaspur):
 Mr.  Deputy-Speaker,  jSir,  our  Con-
 stitution  is  thought  to  be  one  of  the
 most  progressive  documents  in  this
 world  and  everybody  thinks  that  this
 Constitution  can  be  a  model  for  other
 tountries  to  follow;  but  when  I  read
 this  article,  No.  370,  I  come  to  the
 conclusion  that  our  Constitution
 ७  disfigured  by  this  article  which  is
 nothing  but  a  kind  of  a  constitutional
 anachronism,

 Here  we  are  told  about  the  Maha-
 taja  of  Jammu  and  Kashmir.  Where  is
 the  Maharaja  of  Jammu  and  Kash-
 mir?  There  is  no  Maharaja  of  Jammu
 भाते  Kashmir.  We  have  the  Sadr-i-
 Riyasat  now,  who  is  elected;  but  here
 we  are  told  about  something  which
 existed  many  years  ago.  Again,  we
 tre  tolq  about  other  things  which  are
 ao  longer  there,  for  example,  Domi-
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 nion  of  India.  Which  Dominion  of
 India?  We  have  a  Sovereign,  inde-
 pendent  Republic  of  India;  yet,  this
 article  refers  to  something  which
 might  have  existed  at  one  time  but
 which  is  no  longer  there.

 Apart  from  what  Shri  Prakash  Vir
 Shastri  has  said,  with  which  1  am
 almost  in  full  agreement,  I  say  that
 for  the  good  name  of  India,  for  the
 constituntional  propriety  of  India,  for
 the  legal  correctness  of  this  country,
 this  article  should  be  scrapped  forth-
 with  without  any  hestitation,  without
 any  doubt.  It  is  because  this  article
 refers  to  those  conditions  which  no
 longer  exist,  which  are  not  operative
 now.  Therefore,  this  constitutional
 impropriety  which  is  embedded  in  this
 article  No.  370,  must  go.

 My  second  point  is  that  though  I
 endorse  what  Shri  Prakash  Vir  Shas-
 tri  has  said,  1  would  be  the  last  person
 to  say  that  Kashmir,  Rajasthan,  Hima-
 chal  and  Punjab  should  form  a  kind
 of  a  zone  or  a  kind  of  composite
 State.  I  am  against  that.  I  think,
 Jammu  and  Kashmir  has  a  personality
 of  its  own—a  unique  personality,  a
 personality  recognised  all  over  the
 world—and  I  think  it  should  be  our
 duty  to  keep  that  personality  intact,
 to  make  that  personality  grow  and
 develop,  and  come  to  its  own  on
 account  of  other  things.  Therefore,  I
 do  not  support  that  part  of  his  speech.

 My  third  point  is  that  wisdom  con-
 sists  in  settling  unsettled  things.
 The  act  of  statesmanship  is  an  act  of
 boldness,  firmness  and  decisiveness.
 But  I  do  not  know  what  has  happen- ed  to  my  country  that  instead  of  set-
 tling  unsettled  things  we  have  unset-
 tled  settled  things.

 Take  that  case  which  we  had  here.
 I  say  with  a  due  sense  of  responsi-
 bility  that  we  made  a  mockery  of  our
 judicial  system  when  we  released
 Sheikh  Abdullah.  Our  judicial  sys- tem  stood  condemned  in  the  eyes ०१  the  whole  world.  Of  course,  I  am

 ‘
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 not  talking  of  the  merits  of  the  case.
 But  that  is  what  happened.  I  think
 it  was  done  perhaps  with  the  best  of
 motives.  But  after  he  had  been  re-
 leased,  what  justification  was  there
 to  lionise  that  man?  What  Jinnah
 could  not  do,  what  Mahatma  Gandhi
 could  not  do,  what  Jawaharlal  Nehru
 could  not  do,  what  Sardar  Patel  could
 not  do,  Sheikh  Abdullah  would  do!
 What  was  that?  He  could  bring
 about  confederation  between  India
 and  Pakistan!  I  cannot  understand
 what  wisdom  lies  in  this  that  Sheikh
 Abdullah  was  thought  to  be  a  super
 human  being  who  could  achieve  what
 nobody  else  could  achieve.  That  was
 the  third  mistake  that  we  made.

 The  fourth  mistake  that  we  made
 was  this  that  we  sent,  Sheikh  Abdullah
 as  an  emissary  to  Pakistan  to  bring
 about  better  relations  between  us  and
 Pakistan.  Of  course,  other  persons
 are  also  going.  I  ask  only  one  ques-
 tion:  How  can  you  send  a  man  as  an
 emissary  of  our  country  to  bring  about
 better  relations  between  this  and  that
 country  who  does  not  believe  in  our
 country,  who  thinks  that  he  is  not  a
 citizen  of  India,  who  wants  to  see
 that  Kashmir  goes  away  from  India?
 That  was  the  fourth  mistake  that  we
 made.

 Shri  Shree  Narayan  Das  (Dar-
 bhanga):  He  was  not  sent  by  the
 Government.

 Shri  D.  C.  Sharma:  Anyhow,  he
 *waa  given  the  passport  and  other
 things.  He  went  with  our  blessings.

 Then,  another  point  that  I  want  to
 make  ig  this.  Somebody  talked  about
 tripartite  discussions  in  order  to  bring
 about  this.  They  do  not  know  the
 facts.  When  Sheikh  Abdullah  addres-
 sed  a  meeting  at  Rawalpindi,  the  Pre-
 sident  of  that  meeting  said,  “We  do
 not  want  a  tripartite.  agreement.  We
 went  a  quadripertite  agreement,  that
 is,  agreement:  between  India  and
 Pakistan  and  Kashmir  and  China  also
 to  determine  the  fate  of  Kashmir.”
 3०  that  was  another  mistake  that  we
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 made.  And  now  we  are  reaping,
 what  I  must  say,  a  kind  of  whirwind
 and  that  whirlwind  is  doing  a  lot  of
 harm  to  the  minds  and  hearts  of  the
 people  of  Jammu  and  Kashmir.  1
 agree  with  my  hon.  friends  Mr,  Mengi
 and  Mr.  Malhotra  that  the  heart  of
 Jammu  and  Kashmir  ig  sound.  But  I
 ask  you  one  question;  How  long  can
 a  heart  withstand  such  an  onslaught,
 emotional,  constitutional,  financial  and
 otherwise?  No  heart  can  remain
 sound  under  this  kind  of  stress.
 Therefore,  I  believe,  that  wisdom
 consists  in  this  that  we  should
 try  to  put  an  end  to  this  kind  of
 drama  which  has  been  going  on  bet-
 ween  India  and  Sheikh  Abdullah,  to
 this  kind  of  negotiations  which  have
 been  going  on  between  him  and  our
 country.  He  is  not  a  friend  of  our
 country  because  he  says  that  the
 question  of  accession  is  not  final  and
 not  irrevocable;  he  says  that  the  ques-
 tion  of  accession  was  temporary  and
 transitional.  That  is  what  we  find.
 Can  anybody  eat  his  own  words?  Can =

 .anybody  go  back  upon  what  he  had
 said?  Can  anybody  who  does  so,  speak
 now  in  the  name  of  those  persons
 whom  he  represented  at  one  time  and
 in  whose  name  he  signed  all  this?
 I  think  that  if  one  were  to  go  into
 the  history  of  Sheikh  Abdullah,  one
 would  find  that  the  history  of  that
 gentleman  is  strewn  with  broken
 pledges,  words  which  have  been  taken
 out  of  their  context  and  it  is  also  a
 series  of  deeds  which  I  should  say
 were  very  good  at  one  time  but  which
 do  not  bring  any  good  now.

 I  would  submit  very  humbly  that
 we  are  the  friends  of  Jammu  and
 Kashmir.  They  are  our  brothers.
 They  are  part  ang  parcel  of  us.  They
 are  the  flesh  of  our  flesh,  the  blood
 of  our  blood  ang  the  bone  of  our  bone.
 Their  connection  with  us  is  insepara-
 ble  and  indissoluble.  But  I  would
 ask  Government  not  to  play  with  them
 any  more.  We  have  been  playing  with
 them  for  a  very  long  time,  and  we
 have  been  trying  to  give  them  all
 kinds  of  impressions;  I  think  that  the
 best  thing  is  that  we  tell  them  now
 that  Sheikh  Abdullah  or  no  Sheikh
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 Abdullah,  Britain  or  no  Britain,  Ame-
 rica  or  no  America,  we  stand  by
 them,  and  that  whatever  may  have
 happened,  we  shall  not  go  back  upon
 it.  1  think  that  the  only  thing  that
 we  have  got  to  do  is  this  that  we
 must  tell  them  in  decisive  words  what
 we  have  in  our  hearts,  The  difficulty
 ig  this  that  I  have  something  in  my
 heart,  but  I  say  something  different
 with  my  tongue  and  there  lies  the  con-
 fusion.  Therefore,  I  believe  that  we
 should  speak  out  what  is  in  our  hearts,
 decisively.

 People  have  been  talking  about
 plebiscite.  I  do  not  want  to  go  into
 the  merits  of  the  case,  but  I  must  make
 clear  one  thing.  Anybody  who  has
 read  the  proceedings  in  the  Security
 Council  and  read  the  speeches  of  my
 hon.  frieng  the  Education  Minister,
 Shri  M.  C.  Chagla  will  realise  whe-
 ther  the  people  of  Jammu  and  Kash-
 mir  stand  by  what  Shri  M.  C.  Chagla
 has  said  or  what  Sheikh  Abduliah
 has  said.  I  am  sure,  and  I  dare  say
 that  the  people  of  Jammu  and  Kash-
 mir,  and  everyone  of  them,  would
 stand  by  Shri  M.  C.  Chagla  and  not
 by  Sheikh  Abdullah.  These  who  have
 reag  the  speeches  will  think  that  the
 ghost  of  plebiscite  cannot  be  brought
 into  life  now,  that  the  ghost  had  been
 buried  thousands  of  feet  below  the
 sea,  and  mo  naval  operation  could
 bring  oa  back.  It  is  dead  and  buried.

 Therefore,  I  feel  that  we  should
 try  to  put  an  end  to  all  these  spe-
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 culations  and  all  those  things  which
 take  away  from  the  people  of  Jammu
 ang  Kashmir  that  sense  of  security
 which  we  gave  them  when  Jammu  and
 Kashmir  was  invaded  by  the  bandits
 from  the  North-West  Frontier  Pro-
 vince  when  the  lives  of  its  people  and
 the  honour  of  its  women  folk  were
 in  danger.  Let  us  give  them  back
 that  security,  and  I  think  that  if  we
 take  away  article  370  and  give  them
 full  sense  of  security  and  give  them
 full  recognition,  they  will  be  satisfied.

 My  hon.  friend  Shri  Gopal  ज
 Mengi  has  said  that  article  370  is  9
 wall.  I  would  say  that  it  is  not  8
 wall,  If  it  were  a  wall,  I  could  de-
 molish  the  wall  easily  and  in  no  time.
 It  is  not  a  wall,  but  it  is  a  big  moun-
 tain  which  stands  between  India  and
 Jammu  and  Kashmir.  Although  “आट
 have  dug  the  Banihal  tunnel  and  we
 have  done  everything  else,  we  have
 not  domolished  this  mountain  yet;  I
 feel  that  this  mountain  should  be  blas-
 ted  with  dynamite,  with  the  dynamite
 of  good-will,  and  decisi
 That  way  lies  the  salvation  of  India
 and  that  way  les  the  good  and  wel-
 fare  of  the  people  of  Jammu  and
 Kashmir.

 17  hrs.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 Eleven  of  the  Clock  on  Monday,  Sep-

 pee
 14,  1964/Bhadra  23  1686
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